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 मौखिक  उत्तर  वाले  प्रदान
 में

 किसी
 नाम  पर

 afer  यह  चिट् इस  बात

 का  द्योतक है  कि  wet  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।



 लोक-सभा  वाद-विवाद

 लोक-सभा

 ८  १९५८

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 चोरी  से  लाये  गये  शास्त्रों  का  पकड़ा  जाना

 व

 पर  कि
 श्री  वि०  च०  शुक्ल :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  ६  १९५८  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  २०३१  पर  पूछे  गये  भ्रनुपूरक

 weal  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  बरामद  निर्मितਂ  शस्त्रों  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  पूरी

 जानकारी  मांगी  गई  है  प्रौढ़  वह  प्राप्त  हो  गई  है  ;  और

 यदि  इस  विषय  में  सरकार  की  जांच  का  क्या  परिणाम हुमा  ?

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  जी  हां  ।

 EX'S  से  eaas  की  अवधि  में  डाकघरों  से  कुल  २१  शस्त्र  बरामद

 किये  गये  ।  इन  में  से  १३  ब्रिटेन में  बने  ए  तीन  अमेरिका  में  कौर  शेष  पांच  बेल्जियम  भ्रमणा

 जेंकोस्लावाकिया के  हैं
 ।  बरामद होने  वाले  सब

 शस्त्र
 पुराने  शरर  काम  में  लिये  हुए  हैं  ।  यह  सिद्ध  करने

 के  लिये  कोई  सबूत  नहीं  है  कि  ये  शास्त्र  भारत  में  विदेशों  से  चोरी  छिपे  लाये  गये  थे  ।

 श्री  वि०  qo  शुक्ल  :  मध्य  प्रदेश  में  डाकिनों  के  आतंक  ने  भ्रत्यन्त  भयावह  रूप  धारण  कर

 रखा  है  इसे  देखते  हुए  कया  केन्द्रीय  सरकार  मध्य  प्रदेश  में  विदेशी  सैनिक  शस्त्रों  के  अवैध  प्रवेश को
 रोकने  के  लिये  शीघ्र  कोई  कार्यवाही  करेगी  क्योंकि  गत  सत्र  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  गया  था

 बरामद  होने  वाला  एक  शस्त्र  नवीनतम  ढंग  की  मशीनगन  है  जिस  पर
 भ्रम रिकी

 सेना  का  चिन्ह  है  ?

 मूल अंग्रेजी  में

 185(A)
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 fat  दातार  :  मैं  प्रश्न  का  पूर्वाद्ध  नहीं  समझ  पाया  हूं  ।

 fet वि०  च०  शुक्ल
 :  माननीय  मंत्री ने  अभी  अपने  उत्तर  में  बताया  है  कि  उत्तरी  मध्य

 प्रदेश  में  श्रनेंक  विदेशी  सैनिक  शस्त्र  बरामद  हुए  हैं  ।  तो  क्या  सरकार  इस  स्थिति  की  भयानकता  को

 दृष्टिगत  करते  हुए  सामान्य  पुलिस  बल  गे  तथा  राज्य  सरकारों  के  लिये  श्रावक  किसी

 अन्य  प्रकार  की  सहायता  देंगे  ?

 fait  दातार  :  सामान्य  पुलिस  बल  की  स्थापना  के  पर  दोनों  जोनल  परिषदें  विचार

 कर  रही  हैं  ।  यदि  इस  जोनल  परिषद्‌  में  भी  ऐसा  ही  wer  उठाया  गया  तो  इस  पर  विचार  किया

 भग  न  |

 ध्रिध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  के  रूप  में  सुझाव  प्रस्तुत  न  करें ।  माननीय  सदस्य

 पूछ  सकते  थे---क्या  सामान्य  पुलिस  बल  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?
 ”

 ग्रोवर  में  इस  अनुपूरक
 meq  की  भ्र नुम ति  पर  विचार  करता  |

 fat  रामेश्वर  टांटिया  :  क्या  भोपाल  में  विधान  सभा  में  इस  आशय का  उत्तर  दिया  गया

 था  कि  बरामद  शुदा  कुछ  शस्त्र  अ्रमेरिका  निर्मित  हैं  ?  यदि  यह  सच  है  तो  क्या  सरकार  इस  का  सरत

 जानती  tare  इस  बात  के  लिये  कया  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  भविष्य  में  चोरी  से  शस्त्र  न  आने

 पाये ं?

 pat  दातार  :  अभी  जो  उत्तर  दिया  गया  है  उस  का  ANAT  मध्य  देश  सरकार ढारा  दी

 गई  जानकारी  पर  झ्राधारित  है  ।

 श्री  तिम्मय्या  :  ये  विदेशी  शास्त्र  भारत  में  कहां से  कौर  किस  प्र  कार  हें  तथा  उन्हें  रोकने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा
 रहे  हे  ?

 fait  दातार
 :

 ये  पुराने शौर  काम
 में  लिये

 हुए  हैं  तथा  पूरे  विषय  में  जाने  से
 कोई

 लाभ
 नहीं  होगा  ।

 भारत-विद्या  इन्स्टीट्यूट

 +

 1१०११.  att  gala  हुं सदा
 :

 att  रामे  कृष्ण :

 क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-विद्या  इंस्टीट्यूट  की  स्थापना  के  बारे  में  भारत-विद्या  समिति  की  सिफारिश

 सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  है  ;  तौर

 यदि  तो  क्या  यह  इंस्टीट्यूट  PEKG-LE  में  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूं
 :  आर

 १८  १९५८  को  आयोजित  भारत-विद्या  समिति  की  बैठक  में  सिद्धान्त  रूप  से  यह  बात

 स्वीकार  कर  ली  गई  कि  भारत-विद्या  का  एक  केन्द्रीय  इंस्टीट्यूट  होना  चाहिये  किन्तु  इंस्टीट्यूट  के

 विभिन्न  विभागों  में  काम  करने  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  स्कालरों  को  प्रशिक्षित  न  करने के  फलस्वरूप
 फर

 मूल  अग्रेजी  में
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 उसकी  स्थापना  नहीं  की  जा  सकी  |  इस  प्रकार  के  इंस्टीट्यूट  का  ग्रस्त  तैयार  करने के  लिये  समिति

 ने  यह  सिफारिश  की  कि  देना  में  उच्चतर  शभ्रध्ययन  की  विभिन्न  संस्थानों  में  से  उपयुक्त  स्कालरों का

 चुनाव  कर  उन्हें  विदेशों  में  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  कार्यवाही

 की  जायें  ताकि  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  यें  भारत-विद्या  इंस्टीट्यूट  का  प्रारम्भ  किया  जा

 सक े।

 समिति  की  सिफारिश  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  ली  है  ।

 श्री  सुबोध  हंसना  :  क्या  विदेशों  मे  भ्रध्ययन  हेतु  स्कालरों  का  चुनाव  प्रारम्भ  हो  गया  है  ?

 pat  हुमायूँ  कबीर  :  अभी  इन  का  चुनाव  area  नहीं  gar  है  ।

 श्री  सुबोध  कया  भारत-विद्या  में  गवेषणा  करने  वाली  रोक  संस्थायें  भी  हूं

 यदि  तो  उन  के  क्या  नाम  हैं  ?

 महोदय  :  देश  में ।

 | ||  4
 का

 में  गवेषणा  करने  वाली  संस्थानों श्री  हनुमान  कबर  :  अनेक  संस्थायें  है

 की  सुची  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 श्री  राम  कृष्ण  :  समिति  की  सिफारिशें  स्वीकार  कर ली  गई  हैं  ।  इस  तथ्य  को  ध्यान में

 ताह
 हुए  इस  भारत-विद्या  संस्था  की  स्थापना  के  लिये  अभी  तक  की  गई  कार्यवाही  का  क्या  स्वरूप

 g

 श्री  हुमायूँ  कबीर  :  यदि  माननीय  सदस्य  विवरण  पढ़ें  तो  उन्हें  ज्ञात  होगा  कि  समिति

 की  बैठक  १८  १९५८  को हुई  थी  उस  में  यह  सिफारिश की  गई  थी  कि  भारत-विद्या

 के  कतिपय  विशिष्ट  क्षेत्रों  में  विदेशों  में  श्रध्ययनाथे  कुछ  स्कालरों  का  चुनाव  किया  जाये  कौर  उन

 के  लौटने  पर  इस  संस्था  की  स्थापना  प्रारम्भ  की  जाये  ।  में  यह  नहीं  समझ  पाया हूं  कि  १८

 अगस्त  प्रौर  राज  के  बीच  श्र  क्या  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  |

 श्री  भक्त  ददन
 :

 श्रीमती  जहां  तक  मुझे  ज्ञात  है  इंडालाजी  के  बारे  में  बहुत  से  विश्वविद्यालयों

 में  पह  ले  से  ही  व्यवस्था है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  नई  संस्था  बनाई  जा  रही  है  उस  में  क्या
 विशेषता  कौन  सी  विशेष  बातें  बताई  जायेंगी  ।

 श्री  हुमा यू नू  कबीर
 :

 अनेक  स्कालर  इस  पर  कई  वर्ष  से  विचार  कर  रहे  हें  प्रभाव  प्रभुत्व

 करते  हें  कि  जब  कुछ  विश्वविद्यालय  भारत-विद्या  के  विशिष्ट  विभागों  में  विद्वेष  सुविधाओं  का

 उपबन्ध  करते  हें  फिर  इस  के  सर्वांगीण  श्रनुसंघान  के  लिये  केन्द्रीय  संस्था  कयों  नहीं  है  ।  इस  के
 रिक्त  अरसी  रिया-विद्या  आदि  ate  क्षेत्र  हैं  तौर  पड़ौसी  देशों  के  साथ  हमारे  जो  सम्बन्ध

 रहे  हैं  उन  में  किसी  भी  भारतीय  विश्वविद्यालय  ने  अध्यापन  कार्य  नहीं  किया है

 गजनी  तंगामणि  :  स्कालरों को  प्रशिक्षण  के  लिये  किन-किन  देशों  में  भेजा  जायेगा  ।  ताकि

 तुतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  इसे  प्रारम्भ  किया  सके  ?

 pat  हुमा पन  कबीर  :  जहां  भी  सुविधायें  उपलब्ध  हों  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  उपयुक्त

 विशेषज्ञ  उपलब्ध  हों  वहीं  इन  स्कालरों  को  भेजा  जायेगा  ।

 मूल  watt  में

 tInstitute  of  In  dologny
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 भी
 रंगा  :  क्या  इस  का  प्रभि प्राय  यह  है  कि  भारतीय  स्कालर  पश्चिम  के  सभी  देशों  में  एक

 विश्वविद्यालय  से  दूसरे  विश्वविद्यालय  में  भ्रमणकारी  मिशन  के  रूप  में  भेजे  जायेंगे  प्रौढ़  हम

 भारत-विद्या  शास्त्रियों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  इस  क्षेत्र  में  कोई  विशेषज्ञ  भारतीय  नहीं  हे
 ?

 pat  ् ७  कबीर  :  तथ्यों  का  सामना  करना  चाहिये  ।  यह  सच  है  कि  इस  देश  में  मिस्र

 विद्या  के  सम्बन्ध  में  मान्यता  प्राप्त  स्कालर  नहीं  श्रसीरिया-विद्या के  बारे  में  भी  स्कालर  नहीं  है
 क

 देश  के  वरिष्ठ  स्कालरों  ने  यह  बात  स्वीकार  की  है  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  ख्याति  प्राप्त  विशेषज्ञों के  अंतगर्त

 दोष  अध्ययन  के  लिये  प्रतिभासम्पन्न  भारतीयों  को  विदेशों  में  भेजा  जाये  ।

 i
 .  नियम  महोदय :  a

 परन  सों  सोसत

 जा  रहा
 है  ।

 ्

 ्
 थ  दिल्‍ली म  अनधिकृत रूप  में  बनाये  गये  मकान

 फ्
 +

 i

 rere

 fmt  हरिश्चन्द्र  माथुर

 सरदार  इकबाल  सिह :  मि

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क  a  वितत  में  अनासिक  कत  सितारों  सगे ये  मकानों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 ग

 )  यदि  तो  इस  का  क्या  परिणाम  है  ;

 क्या  अनधिकृत  रूप  से  बनाये
 गये

 मकान
 प्रौढ़

 भविष्य  में  इस  प्रकार
 का

 निर्माण  कार्य
 7

 शाली  ढंग  से  रोकने  के  लिये  कोई  योजना  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ;
 a

 ra  क्या  इस  विषय  में  सहायता  मार्गेदशन  के  लिये  नगर  निगम  ने  केन्द्रीय  सरकार

 से  निवेदन किया  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  ह  )  अनधिकृत रूप  से  बनाये  गये

 मकानों  का  fact  में  कोई  व्यवस्था बद्ध  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।  नई  नगरपालिका

 समिति ने  rEXE  में  इस  प्राय  का  सर्वेक्षण  किया  था  जिस  के  परिणामस्वरूप  ६,७८०  इस  प्रकार

 की  अनधिकृत  इमारतें  मिलीं
 ।  भूतपूर्व  दल्ली  विकास  )  प्राधिकार  दवारा

 १६५५
 से  Faas

 तक  की  अ्रवधि में  C5, 9k  बताया  नोटिस  मकानों  के  सिलसिले  में  जारी  किये

 गये  थे  |  मोटे  श्री  मान  के  आधार  पर  इस  प्रकार  के  शरन  विकृत  मकानों की  संख्या  ३०,००० के

 पास है  ।

 १९४७  की  घारा  ३४४  शर  दिल्‍ली  विकास
 दिल्‍ली  नगर  निगम

 द _
 १९५७ की  धारा  ३१  के  श्रधींन  मैच  स्थानीय  प्राधिकार  कौर  दिल्ली  विकास

 प्राधिकार को  श्रनघधिकृत  रूप  से  निमित  किये  जाने  वाले  मकान  शादी  को  रोकने  ale  श्रावइ्यकता

 लेने
 पर  इस  कार्य  के  लिये  पुलिस  की  सहायता  लेने  का  अधिकार  है  ।

 (२)  अनधिकृत  रूप  से  बनाई  गई  इमारतों  को  हटाने  में  स्थानीय  प्राधिकारियों  की  सहायता

 करने  के  लिये  दिल्‍ली  के  er  aaa  ने  एक  चलता-फिरता  दस्ता  स्थापित  कर  दिया  है  ।

 ees

 wat  में

 =

 a
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 (३)  इस  समस्या  पर  विचार  करने  के  लिये  निगम  ने  एक  तदर्थ  समति  की  स्थापना की  थी

 जिस  में  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  डिपुटी  मेयर  तथा  are  wea  कौंसिलर  सदस्य  थे  ।  समिति ने  यह
 सिफारिश  प्रस्तुत  की  कि  श्रेणीकृत  रूप  से  बनाई  गई  इमारतों  दण्ड-शुल्क  का  भूगतान  भ्रांत

 सम्बन्धित  ज़मीन  पर  निर्माण  करनें  के  भ्र धि कार  का  संतोषजनक  सबूत  मिलने  पर  सुधार-शुल्क

 लगा  नियमितता  प्रदान  कर  दी  जाये  ।  निगम  ने  यह  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  है  ।

 (४)  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  जिसके  अ्रध्यक्ष  मुख्य  आयुक्त  है  ।  दिल्‍ली से  निर्वाचित

 पंसद  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  सीनियर  दिल्ली  नगर  निगम  के  fara

 दिल्ली  विकास  प्राधिकार  के  वाइस-चेयरमैन  ate  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  भी  इस  समिति

 ।  यह  समिति  मज़दूरों की  झोंपड़ियों  झर  दिल्ली  के  ग्राम्य  क्षेत्र  में  झुग्गियों  की  समस्या ग्र ों
 पर  विचार  करेगी  प्रौढ़  इन  के  हल  के  लियें  ठोस  सुझाव  देगी  जिन  में  उपयुक्त  स्थानों का  चुनाव  भी

 सम्मिलित है

 नही ं।

 श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :  निगम  की  स्थापना  के  कितने  मकान  गिरा  दिये  गये  हैं  र

 स्थायी  समिति  की  सिफारिशों  के  फलस्वरूप  अरब  उन्हें  गिराने  का  कोई  विचार  नहीं  है
 ?

 गो०  ब्  पन्त  :  मेरा  विचार है  कि  निगम की  स्थापना के  चाट  उपरोक्त  मकानों

 को  गिराने  की  घटनायें  अधिक  नहीं  है  ।  मै  निश्चित  संख्या  नहीं  बता  सकता  हूं  ।  जैसा  मैं  ने  बताया

 है  दो  निकाय  इस  विषय  से  सम्बद्ध  निगम  ने  एक  समिति  की  स्थापना  की  थी  प्रौढ़  इस  की  सिफारिशें

 निगम  ने  स्वीकार  कर  ली  हैँ  जिन्हें  मैंने  प्रभी  at  पढ़ा  था  ।  इस  विषय  की  जांच  करने  प्रौढ़  इस  का

 हल  ढूंढने  के  लिये  दिल्‍ली  परामर्शदाता  समिति  द्वारा  एक  ak  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  मैं  यह

 व्यक्त कर  दू  कि  यह  समस्या  दूल्हे  हो  गई  है  तथा  हम  इसे  संतोषजनक  रूप  में  हल  नहीं  कर

 सके हैं  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र
 माथुर

 :  निर्माण कार्य  के  लिये  अनुमति  लेने  में  सामान्यतया कितना  समय

 लगता  है  प्रौढ़  क्या  इस  बात  के  लिये  कोई  कदम  उठाये  गये  हैं  कि  धनमती  शीघ्र  मिल  जाये

 पण्डित गो०  ब०  पन्त  :  में  नहीं  समझता  कि  निगम  प्रिया  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के

 कार्यालय  में  विलम्ब  होता  है
 ।

 यह  समस्या  इसलिये  उत्पन्न  नहीं  हुई  है  कि  निर्माण  कार्य  की  अनुमति
 नहीं  मिलती  है  किन्तु  इस  के  उद्भव  का  कारण  यह  है  कि  लोग  जिस  जमीन  पर  मकान  शादी  बना

 लेत ेहूँ  वह  उन  से  सम्बन्धित नहीं  होते  हैं  ।

 महे  प्रताप  :  कितने  मकान  बनाये  गये  हैं  ।  पहले  मकान  बना  कर  फिर  गिरा  देना

 प्रिया है  ।

 पो०
 ब०

 पन्त  :  मैं  सहमत  हूं
 ।

 यदि  ऐसा  सम्भव  हो  तो  फिर  उन्हें  गिराने  की
 wana ही  क्यों  उत्पन्न  हो ?

 पडा०८  सुशीला  नायर  क्या माननीय मंत्री

 इस  से  अवगत  हैं  कि

 sf

 रुप  से  बनाने गये  जो  मकान ह  उन  के  अतिरिक्त हर  दिन  इस  प्रकार  नते  जा  रहे  उन  को

 ee

 eee

 te  ng,
 मल  dist में
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 गो०  ब०  नई  झोंपड़ियों इरादी  के  निर्माण  को  रोकने  की  दृष्टि  से  इधर-उधर

 जानें  के  लियें  सरकार  ने  १९५७  में  एक  चलता  फिरता  दस्ता  किया  था  ।  किन्तु  जहां

 भी  रिश्तेदार  अथवा  भर  लोग  रहते  हैं  वहां  लोग  चोरी  से  मकान  इरादी  बना  लेते  है  ।  इस  में

 समय  भी  नहीं  लगता  है  ।  एक  घंटा  पर्याप्त  है  ।  चार  लकड़ियां  खड़ी  कर  दीजिये  कौर  केनवास  के  दो

 पकड़  आसपास  पुरानी  घोती  लपेट  दीजिये  ;  बस  झोंपड़ी  खड़ी  हो  जायेगी  :  हर  प्रकार

 की  कोशिश  की  जाती  है  किन्तु  फिर  भी  हम  इस  प्रकार  के  अनधिकृत  निर्माण  को  रोकने  में  सफल

 नहीं हुए  हू  ।

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  इन  दो  अधिनियमों  की  धारियों  के

 श्रतुसार  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  मौजूदा  कमिशनर

 इन  शभ्रधिनियमों  की  भावना  के  अनुरूप  चल  रहे  हें
 ?

 पण्डित  गो०  ब  ०  पन्त  :  मुझे  यह  समझने  की  कोई  वजह  मालम  नहीं  होती  कि  वह  उस  के  खिलाफ

 चल  रहे  हैं  |

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  वह  उन  की  भावना  के  चलते  तो  झ्न-मप्रथाराइज्ड

 के  ऊपर  कोई  कार्यवाही  होनी  चाहिये  थी  |

 गो०  ब०  पन्त  :  मैं  यह  नहीं  समझता  कि  उन  की  ख्वाहिश  है  कि  अ्रन-भ्रधाराइज्ड

 कंस्ट्रक्यन्ज़ बढ़ते जायें बढ़ते  जायें  ।  जब  कभी  वह  कुछ  करते  तब  बहुत  सी  शिकायतें  होंती  हैं  प्रौर  लोगों  की

 हमदर्दी  कुदरतन  उन  के  साथ  होती  जोकि उन  कस्ट्रकशन्ज़ में रहते हूं में  रहते  हें  ।  इस  वजह

 उन  के  काम  में  प्रा सानी नहीं  होती  |  नगर  इस  में  सब  की  मदद  तो  यह  काम  बहुत  जल्दी हो

 सकता  है  |

 वी  ना  क्र  गायकवाड़  :  अनधिकृत  रूप  से  निर्मित  मकानों  को  गिराने  पर  उन  में  रहने

 वालों  के  लिये  वैकल्पिक  श्रीवास  की  क्या  योजना
 ?

 पण्डित गो०  ब०  पन्त  :  मैंने  अपने  उत्तर  के  दौरान  में  बताया  था  कि  यह  देखने के  लिये

 एक
 समिति  नियुक्त  की  गई  है  कि  आजकल  जो  व्यक्ति  अनधिकृत  मकानों  में  रह  रहे  हैं  क्या  उन

 के  लिये  वैकल्पिक  की  व्यवस्था  की  जा  सकती  है
 ?

 श्री  बाजपेयी  :  ait  गह  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  कार्पोरेशन  ने  इन  भ्रनधिकृत  निर्माणों

 को  अधिकृत  बनाने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  किया  है
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  कार्पोरेशन  को

 कानूनी  तौर  पर  इस  बात  का  झ्र धि कार  है  प्रौढ़  यदि  तो  इस  प्रकार  के  अनधिकृत  निर्माणों  को

 अधिकृत  रूप  देने  का  दिल्ली  की  मास्टर  प्लान  पर  क्या  क्या  इसका  विचार  किया  गया

 है
 ?

 पण्डित  गो०
 ao  पन्त

 :  कार्पोरेशन ने  जो  कुछ  किया  उस  से  कानूनी  कार्यवाही  में  मदद  मिलेगी
 भ्र  उस  की  बाबत  कोई  शिकायत  गवर्नमेंट  को  नहीं  मिली  ।

 श्री  तिम्मय्या  एक  प्रदान  श्रीमान  ।

 प्रत्यक्ष
 महोदय

 :
 मने  हरनेक  प्रश्नों  की  अनुमति दे  दी  है  ।

 मूल  ast  a
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 भारत-पाक  सीमा पर  तस्कर  व्यापारियों  की  मत्य

 S  सरदार  इकबाल  सिह
 १०१३

 Lat राम  कृष्ण

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 पाकिस्तान  पुलिस  द्वारा  पूर्वी  श्र  परिश्रमी  पाकिस्तानी  सीमा  पर  विगत  दो  वर्ष  में  मारे
 गये  भारतीयों की  कुल  सख्या  कितनी हैं  ;

 इनमें  कितन  तस्कर  व्यापारी थ

 क्या  इस  प्रकार  के  मामलों  की  जांच  के  लिये  दोनों  देशों  में  कोई  व्यवस्था  है  ;

 यदि  तो  इसका  क्या  स्वरूप  हूँ
 ?

 उप मन्त्र  To  रा०  कौर  १  Rue s  ३०

 Reycatr  अवधि  में  पूर्वी  और  पश्चिमी  पाकिस्तानी  सीमा  पर  पाकिस्तानी  पुलिस  रोक  सेना  द्वारा

 २४  भारतीय  मारे  गये  |  विश्वास है  कि  इनमें  केवल  एक  व्यक्ति  तस्कर  व्यापारी  था  ।

 और  (7)  सीमा  के  दोनों  झर  के  जिला  अधिकारियों  में  इस  प्रकार  सीमावर्ती

 घटनाओं  पर  चर्चा  करने  के  लिय  स्थायी  व्यवस्था  विद्यमान  है  |

 गजनी राम  कृष्ण  :  क्या  मू  त  व्यक्तियों  के  पास  प्रकार  at  सम्पत्ति  मिली  यदि

 इस  सम्पत्ति का  क्या  स्वरूप  हूँ
 ?

 fat ब्र ०  ०  भगत  :  केवल  एक  तस्कर  व्यापारी  मेरे  पास  यह  विस्तृत जान

 कारी  नहीं  हँ  कि  उसके  पास  क्या  मिला  था  ।

 श्रीमती रेणु रेणु  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  सच हूँ  कि  मारे  गये  व्यक्तियों  के  अतिरिक्त  जिन  अनेक

 व्यक्तियों  का  श्व पह रण  किया  गया  हूँ  उन्हें  भी  पाकिस्तानी
 .

 पुलिस  द्वारा  तस्कर  व्यापारी  बताया  गया
 है  तथा  इनमें  से  कितने  पाकिस्तान  की  जेलों  में  हैं

 fat ब०  ०  भगत  :  यह  व्यापक  शन  ।  यह  इस  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित नहीं  मेरा

 सम्बन्ध  केवल  तस्कर  की  घटनाओं  से  ह  ।  हमारी  जानकारी  के  अनसार  केवल  एक  तस्कर  व्यापारी

 की  मृत्यु  हुई  बताई जाती  हूँ  ।

 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  ननके  मामले  nit  निलम्बित हैं  कौर  काफी  समय  से  हम  सरकार  के

 साथ  बातचीत कर  रह  हूँ
 ।

 जब  भी  किसी  का  अपहरण  किया  जाता  है  तो  पाकिस्तान  की  पुलिस  कहती

 हित
 तस्कर  व्यापारी

 थे  ।
 अनेक  व्यक्ति  तस्कर  व्यापारी  में  अ्रन्तग्रस्त  होने  के  कारण  जेलों

 में  ू
 ।  वे  om  मुक्ति  रादेश दे  देन  पर  मुक्त  नहीं  किये  जायेंगे  और  इसीलिये  में  जानना  चाहती

 थी  कि  क्या  कितने  व्यक्तियों  पर  तस्कर  व्यापार  करने  का  आरोप  लगाया  गया  हैं  यद्यपि  हम  जानते  है

 कि  उनका  शअ्रपहरण किया  गया  था

 शि
 ब०

 to  भगत
 :  इसके  लिये  पूर्वे  सुचना  चाहिये  ।  यह  प्रदान उन  omar कें  बारे  में  है

 जोमारेग  थे  ।
 और  जानकारी

 इस
 समय  मेरे  पास  नहीं  है

 ।'
 नय  ne

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fat  त्यागी  :  सीमा  पर  इस  प्रकार  अनुचित  रूप  से  लोगों  को  मा  रने  की  कार्यवाहियों  के  प्रतिरोध

 स्वरूप  क्या  कदम  उठाये  गये  हूँ  ?  क्या  मुत  व्यक्तियों  के  arbre  को  कुछ  प्रतिकर  दिया  गया  है  ?

 श्री Fo  Wo  भगत
 :

 जैसा  मेंने  गन  के  भाग  पौर  के  उत्तर  में  कहा  था  इस  प्रकार

 के  मामलों  का  निबटारा  करने  के  लिये  हमारे  पास  नियमित  विधि  है  झर  उपरोक्त  प्रत्येक  घटना  में

 इसी  विधि  का  अनुसरण  किया  गया  था  |

 श्री  त्यागी
 :

 कया  कुछ  प्रतिकर  दिया  गया  हूँ
 ?

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  प्रारम्भ  से  अधिक  प्रतिकर  के  लिये  आतुर  हैं  ।

 श्री | ह  भगत  :  यह  जानकारी  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  वस्तुतः  यह  प्रश्न

 कार्य  मन्त्रालय  को  सम्बोधित  किया  जाना  चाहिये  था  ।  में  केवल  तस्कर  व्यापार  के  मामलों  के  बारे  में

 जानकारी दे  सकता  हूं  ।

 poet  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  स्वयं
 भी

 तो
 मन्त्री

 रह  चुके  उन्हें  यह  मालूम होना
 चाहिये  कि  वित्त  मन्त्री का  क्षेत्राधिकार  सुक्ष्म  रूप  में  कया  होता  हैँ  ।

 pat  त्यागी  :  प्रत्येक  नागरिक  को  यह  अ्रधिकार  प्राप्त  कि  वह  भारत  सीमा  के  अन्दर

 अपनी  प्राण  रक्षा  के  लिय  सरकार  का  संरक्षण  प्राप्त  करे  ।  सरकार  की  परोसे  संरक्षण  प्रदान

 करने में  सफल  रहने  के  कारण  यह  मृत  व्यक्तियों  के  ग्रामीण  को  कुछ  प्रतिकर  दिया  गया  था wear

 नही ं।

 श्रिया  महोदय
 :

 में  यह  मानता  हुं  कि  यह  प्रशन  सुसंगत  है  किन्तु  इसका  उत्तर  वित्त  मन्त्री

 नहीं  दे  सकते  हैं  ।  उनका  कथन  है  कि  यह  वै  दैनिक  कार्य  मंत्रालय  से  निर्दिष्ट  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  भ्र भी  बताया  गया  है  कि  २४  आदमियों  की  हत्या  हुई  है  ।  मैं  जानना  चाहता
 कि  कितने  हिन्दुस्तानी  स्मगलिंग  के  चाज  में  पाकिस्तान  द्वारा  ब्रेस्ट  हुए  हैँ

 tat  अध्यक्ष  महोदय  :  यह  उसी  प्रश्न  का  रूपान्तर  है  |

 श्री  रघुनाथ  सिंह
 :

 उनका  सवाल  किडनैपिंग  के  बारे  में  था  ।  मेरा  सवाल  दूसरे  विषय  से

 सम्बन्ध रखता  हँ

 महोदय  :
 यह  प्रश्न  पहल  पूछा  गया  था  ।

 महोदय
 :

 माननीय  मन्त्रियों  के  समक्ष  मेरा  सुझाव  है  कि  जब  भी  किसी  प्रशन  में  कुछ

 ऐसे  ग्रनुपूरक  प्रश्नों  की  सम्भावना  हो  जो  उनके  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  हूँ  तो  उन्हें  परस्पर  सहयोग

 चाहिये  ।  झ्राखिर यह  तो  संयु  क्त  उत्तरदायित्व हूँ  |  उन्हें  इस  प्रकार की  जानकारी  रखना  चाहिये

 कि  कितने  तस्कर  व्यापारी  गिरफ्तार  किये  गये  इत्यादि  ।  इस  प्रकार  के  पूछने  की  सम्भावना

 प्रतिक्षण  रहती  है
 ।

 जब  अरन्य  मंत्रालयों  के  बारे  में  प्रश्न  पूछे  जायें  तो  उन्हें  यह  जानकारी  रखना

 चाहिये  कि  अरन्य  दिशाओं  में  क्या-क्या  हो  रहा  हूँ  ।

 अ्रघ्यापकों  कौ  प्रतिष्ठा

 1१०१४.  शी  दो०
 चं०  शर्मा  :  कया  दिक्षा  मंत्री  २  १९५८ के  तारांकित  संख्या

 BREE
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  श्रघ्यापकों  की  प्रतिष्ठा

 वृद्धि  करने

 मिल  sa में



 ८  2eus  VERE

 के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  होन  वाल  सहयोग  का  क्या  स्वरूप  हूं
 ? पु

 दिक्षा  मन्त्री  च्ह्ता०  ला०  श्रीमाली )
 :  लोक-सभा  के  पटल पर  एक  विवरण  रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ६८]

 fat  दी०  wo  इस  पैराग्राफ  में  छः  विवरण  हैं  मुझे  कम  से  कम  |:  अनुपूरक

 पुछ धन की की  अनुमति  देंगे  ।  विवरण  से  प्रकट  होता  है  कि  प्राइमरी  स्कूलों  के  अध्यापकों  की  वेतन

 वुद्धि  के  बारे  में  केन्द्रीय  मन्त्रालय  की  सिफारिशें  केवल  नौ  राज्यों  ने  क्रियान्वित  की  ह  ।  जिन  राज्यों

 और  संघ  राज्य  राज्य-क्षेत्रों  ने  तक  वेतन  नहीं  बढ़ाया  है  उनके  बारे  में  क्या  कार्यवाही की  जा

 रही हूँ  ?

 डा०  का०  ला०  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  गया  विवरण  सव था  व्यापक  है  और इस

 विषय  के  बारे  में  पुरी  जानकारी  दे  देता  ह  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  राज्य  सरकारों  के  सामने  यह  प्रस्ताव  रखा  था  |

 कुछ  राज्य  सरकारों न  वेतन  द्धि  कर  दी  हूं  ग्ौर कुछ ने कुछ  ने  नहीं  |  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  से  यह  कहने  के

 अतिरिकत कुछ  नहीं  कर  सकती  हूँ  कि  बढ़े  हुए  बच  का  पचास  प्रतिशत  भाग  हम  देंगे  ।  इसके  अरति  रिक्त

 हम  कुछ  नहीं  कर  सकत  ह  ।  सम्भव  ह  कि  जिन  राज्य  सरकारों  ने  अध्यापकों  का  वे  तन  नहीं  बढ़ाया  है

 उनमें  से  कुछ  हिस्स  का  व्यय  सहन  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है

 शादी दी०  चे  क्या  सरकार एक  राज्य  दूसरे  राज्य  के  बीच  प्राइमरी

 सैकण्डरी  gears,  यूनिवर्सिटी  शौर  कालेज  अध्यापक  के  बीच  वेतन-क्रम  की  विसमता  दूर  करने  के

 लिय  कदम  उठाने का  विचार  कर  रही है  ?

 पडा०  का  ला०  श्रीमाली
 :  इस  प्रदान  पर  चर्चा  की  गई  है  कौर  यह  प्रभाव  किया  गया  है  कि

 स्थिति  में  परस्पर  असमानताएं हूँ  ।  और  अध्यापक ही  नहीं  अपितु aes  क्मेंचा  रियों  के  वेतन-क्रम में  भी

 विस मताए हैं  ।  निकट  भविष्य में  यह  सम्भव  हूँ  कि  समूचे  देश  के  लिये  समरूप  वेतन-क्रम  न  हों  ।  किन्तु

 राज्य  सरकारों  को  सहायता  देकर  हम  वेतन  बढ़ाने  के  लिये  यथा  सम्भव  प्रयत्न  कर  रहे  |

 ची  दी०  चं०  शर्मा  :  विवरण
 के  अनुसार  राज्य  सरकारों  से  विश्वविद्यालय  निकायों

 के  विधान

 में इस  प्रकार  का  परिवर्तन  करन  के  लिय  कहा  गया  है  कि  इनमें  अ्रध्यापकों का  प्रतीक  प्रतिनिधित्व हो  ।

 क्या  राज्यों  के  शिक्षा  विभागों  sare  दिक्षा  के  केन्द्रीय  मन्त्रालय  को  इस  का  प्रन देवा चय  दिया  गया

 हूँ  कि  वे  विभिन्न  निकायों  में  अध्यापकों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ायें  ।

 का ०  ला०  यह  सुझाव  तो  प्रत्येक  के  समक्ष  है  ।  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने

 यह  सुझाव  दिया  है  वही  इसके  लिये  उत्तरदायी  हैँ  ।

 श्रीमती भ  चक्रवर्ती  :  विवरण  से  प्रकट  हूँ  कि  अध्यापकों  की  प्रतिष्ठा  बढ़ाने  वाले  निर्णयों  को

 किसी  भी  संघ  राज्य-क्षेत्र  ने  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  ।  चूंकि  राज्य-्षेत्रों का  प्रत्यक्ष  उत्तरदायित्व

 केन्द्रीय  सरकार  पर  है  मै  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  पिछड़  क्षेत्रों  के  बारे  में  उन्होंने  क्या  किया  है  ?

 पंडा०  वक्ता०  ला०  श्रीमाली :  में  संघ  राज्य-क्षेत्रों के  बारे  में  लोक-सभा  को
 बता  दूं  कि  हमारे

 वेतन  सबसे  afer  हैं
 ।

 मूल  मंत्रीजी  में
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 बासप्पा
 :

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  कराई  है  कि  मिडिल  स्कूलों  के  कुछ  अध्यापक

 इन  स्कूलों  में  कलक  रहना  पसन्द  करत  हैं  क्योंकि  इनका  वेतन  पलकों  से  भी  कम  हैं
 ?

 का० ला  ०  श्रीमाली :  यह  सच  है  कि  व  तन  कम  हूँ  इसीलिये  भारत  सरकार  ने  यह  योजना
 प्रारम्भ  की  हू  ।  हम  सभी  स्तरों  स  कण्डरा  ate यू  निवासिनी  झ्रघ्यापकों  का  वेतन-क्रम

 बढ़ाने  के  लिये  राज्य  सरकारों  ate  विश्वविद्यालयों  को  सहायता  दे  र  हे  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य  विवरण

 की  आर  देखें  तो  उन्हें  मालूम  होगा  कि  प्रयत्न  सफल  रहा  है  ।  कुछ  ऐ  से  विश्वविद्यालय  ae  राज्य

 हो  सकते  हूँ  जो  वेतन-क्रम बढ़ाने  की  स्थिति  में  न  हों  किन्तु  प्रधिकांदा  राज्यों  शर  विश्वविद्यालयों

 ने  इस  प्रस्ताव का  लाभ  उठाया

 श्री  थान  पिल्ले
 :

 दिक्षा  मन्त्रालय  की  सम्मति  में  प्राइमरी  स्कूल  के  seaTesy ait कौर  केन्द्रीय

 सरकार  के  चतुथ  श्रे  णी  के  कर्मचारियों  की  तुलनात्मक  स्थिति  कैसी  है  ?

 महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  को  इनकी  तुलना  नहीं  करनी  चाहिये
 ।

 tat  थान्‌  यह  प्रदान  श्रघ्यापकों  की  पद-प्रतिष्ठा,से  सम्बन्धित  है  ।  इसीलिये मैं  यह  प्रश्न

 पुछना  चाहता  था  |

 का०  ला०  श्रीमाली :  यह  तुलना  अनुचित है  |

 महोदय
 :

 जले  पर  नमक  छिड़कने  से  कया  लाभ  है  |  पहले  ही  पर्याप्त  कटता  है
 ।

 हमें  ऐसी

 कोई  बात  नहीं  कहना  चाहिए जो  शान्त  व्यक्तियों  को  उत्तेजित कर  दे  ।  क्रान्ति का  शभ्राष्ान न
 कीजिय े।

 tat  तंगामणि
 :

 यह  विवरण  प्राइमरी  स्कूलों  के  भ्रघ्यापक  ही  नहीं  वरन्‌  कालेज  कौर  यूनिवर्सिटी

 के  भो फे सर  से  भी  सम्बन्धित है  |  जहां  तक  राज्यों  द्वारा  बराबर  के  का  है--पुरुष

 पक्षों  के  लिय  ५०  प्रतिशत  और  महिला  प्राध्यापकों  के  लिये  ७५  प्रतिश्त--के वल  १३

 विद्यालयों  ने  अभी  तक  उसका  उपयोग  किया  है  ।  क्या  इन  प्रोफेसरों के  वेतन-क्रम में  वृद्धि  करने  के

 लिये  भ्रमण  विश्वविद्यालयों को  विशेष  निदेश  दिये गये  हैं  ?

 श्री  रंगा
 :

 पहले  प्राइमरी  स्कूलों  के  अध्यापकों  का  वेतन  तो  बढ़ाने  दीजिये  ।

 का०  Ato  श्रीमाली
 :

 हम  विश्वविद्यालयों  को  निदेश  नहीं  दे  सकते  हें  ।  हम  केवल  यह

 प्रस्ताव  उनके  सामने  रख  सकते  हें  ।  इसका  लाभ  उठाना  उनका  काम  है  ।  अधिकांश  विश्वविद्यालयों
 ने

 इसका  लाभ  उठाया  हैं  ।  विवरण  से  प्रकट  है  कि  कई  विश्वविद्यालयों  में  क्रम  सन्तोषजनक

 थे  उनमें  वृद्धि  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  थी  ।  किन्तु  कुछ  विश्वविद्यालयों  में  झा धिक

 कठिनाइयां थीं  कौर  इस  बात  के  लिये  निरन्तर इस  बात  का  ata  प्रयत्न  करेंगे  कि  हमारे

 वेतन-क्रम  स्वीकार  कर  लें  |

 व्यय  कर

 1१०१५.
 श्री  पराकाष्

 :

 श्री  वासुदेवन नायर  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३०
 ays  तक  कुल

 कितना  व्यय-कर  निर्धारित  किया  गया  ;  sik

 मूल  भंप्रेजी
 में
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 जब  तक  व्यय-कर  के  रूप  में  वास्तव  में  कुल  कितनी  राशि  वसूल  की  गई
 ?

 वित्त  उपमंत्री  तारके इव री  :  ५,०००  रूपये

 ५,  ०००रुपये  |

 प्री  मुरारका  :  क्या  व्यय-कर  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  भारत  के  भूतपूर्व  राजयों  के  साथ
 उनकी  कर  देयता  के  बारे  में  कोई  समझौता  किया  गया  है

 ?

 frets  महोदय  :  प्रशन  इस  बारे  में  है  कि  कुल  कितना  व्यय-कर  निर्धारित  किया  गया
 कितना  वसूल  किया  गया  क्या  माननीय मंत्री  के  पास  इस  बारे  में  कोई  जानकारी  है  कि  भूतपूर्व

 राजाओं  से  कितनी  राशि  वसूल  की  गई
 ?

 काल्पनिक  प्रदान  पूछने  से  क्या  लाभ
 ?

 1.0  मुरारका  :  यह  काल्पनिक  प्रश्न  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  इस  राशि  में  भूतपूर्व  राजाओं  से  वसूल  की  गई  कोई  राशि  भी  शामिल
 है  ?

 तारकेश्वर  सिन्हा  :  जी  अधिनियम  की  धारा  २०  के  श्रन्तगंत  उन  भूतपूर्व

 राजाझओं को कर देना को  कर  देना  होता है  जो  निजी  थैलियां  प्राप्त करते  हें  ।  यह  इस  प्रदन से उत्पन्न से  उत्पन्न

 होता है  ।

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  प्रश्न  का  उत्तर क्या

 तारकेश वरी  सिन्हा  :  प्रश्न  क्या  था  ?

 fat  मुरारका  :  व्यय-कर  अधिनियम  भूतपूर्व  राजाओं  के  कितने  मामले तय  हुए  हें  उन

 से  कितनी  वसूल  की  गई  है
 ?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :  अधिनियम की  धारा  २०  के  अन्तर्गत  भूतपूर्व  राजाझों  को  इस

 बात  का  निर्णय  स्वयं  करना  होता है  कि  वे  कर  निर्घारण  की  साधारण  प्रक्रिया  के  अनुसार  कर

 देयता  निर्धारित  कराना  चाहते  हें  या  प्रत्यक्ष  रूप  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उन्हें  १५  सितम्बर तक
 स्वयं  निश्चय करने  के  लिये  कहा  गया  है  इन्हें  १५  सितम्बर  के  बाद  लिया  जायगा  |

 रामेश्वर  टाटिया  :  व्यय-कर  विभाग  पर  कितना  खर्च  हो  रहा

 fat च०  द०  पाण्डे  :  कर  से  अधिक  ।

 तारकेश्वर  सिन्हा  :  इस  विभाग  द्वारा  सभी  करों  का  निर्धारण  किया  जाता  है  अल
 किसी  विशेष  कर  में  निर्धारण  का  अ्रलग  से  ख़र्च  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 वी  मुरारका
 :

 इन  भूतपूर्व राजाओं  के  मामले  किन  ara पर  तय  होंग े?

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  :
 माननीय  सदस्य

 ३०
 अ्रगस्त  को  श्री  सूप कार  द्वारा  पूछे  गये के

 उत्तर  को  देखें  जिसमें  बताया  गया  था  कि  पहली  पांच  लाख  रुपये  की  निजी  थैलियों पर  /  प्रतिशत
 कर

 अगले  ५  लाख  पर  aR'/,  ५  लाख  रुपये  पर  २०  afareret,  अगले
 ५  लाख

 रुपये  पर
 २५

 प्रतिशत  कौर  उस  से  अधिक  जितना  हो  उस  पर  ३३/  प्रतिशत कर  वसूल  कियां
 जायेगा ।

 was  में
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 श्री  fao  ध - ह ५  शुक्ल  :.
 धमाका

 भारत  को  छोड़कर  जाले  वाले  विदेशियों  को  जाने  से

 पहले  यह  प्रमाण  पत्र  देना  पड़ता  कि  उन्होंनें  कर  चुका  दिया  है  क्या  भारत  से  बाहर  जाने  पर

 इन  से  भी  ऐसा  प्रमाण  पत्र  मांगा  जायेगा ?

 श्रीमती  तारकेदवरी  सिन्हा  :  मेरे  ख्याल  दें  नहीं  मांगा  जायेगा  ।

 इस्पात  कारखानों  कीਂ  प्रगति

 {

 राम  कृष्ण व  I

 |  सरदार  इकबाल  सिंह  :

 श्री  मुरारका  :

 श्री  सुधार
 |  श्री  दी०  चू०  शर्मा  :

 श्री  पाणि प्र हो  :

 गा१० १६.०९  श्री  रामेश्वर  टांटिया

 श्री  स०  Ho  बनर्जी  :

 श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 श्री  दामानी  :

 श्री  न०  रा०  मूलनिवासी  :

 श्री
 to  के०  देव  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  तीनों  इस्पात  कारखानों  के  निर्माण  की  प्रगति  भ्रनुसूचित  कार्यक्रम

 के  ope  नहीं  हो  रही है  ;

 यदि  तो  कितना  विलम्ब  gard wh  इसके  क्या  कारण है

 इस  विलम्ब  के  कारण  पौर  कितना  खच  होगा ;  झर

 कारखानों की  विभिन्न  प्रावस्थायें  किन-किन  तिथियों  तक  पुरी हो  जायेंगी ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वरण
 :  से  एक  विवरण  सभा

 qq  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ४,  तू  बन्ध  सख्या  ६९]

 pat  राम  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  एक  कारण  यह  है  कि  ठेकेदारों  ने  समय  पर

 काम  पूरा  नहीं  क्या  किसी  ठेकेदार के  खिलाफ  कार्यवाही की  गई  है  ?  यदि  तो  क्या  ?

 सरदार स्वर्ण  सिंह  :  प्रभी  कोई  कार्यवाही  करने  का  उपयुक्त  समय
 नहीं था  ?

 pat राम  कृष्ण  :
 इन  में  से  प्रत्येक

 कारखाने
 में  कितने  प्रवीण तथा  प्रवीण  कर्मचारी  नियुक्त

 मिल  wh  म
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 सरदार  स्वरण  सिंह
 :

 वस्तुत
 :

 यह  एक  झ्र लग  प्रश्न  है  ।  अनुमान  है  कि  रूरकेला प्रौढ़  भिलाई

 में  ३००००  प्रवीण शर  भ्र प्रवीण  श्रमिक  कार्य  कर  रहे  होंगे  |  दुर्गापुर में  संख्या  शायद  कुछ  कम  है  |

 मी  नाथ  पाई  :  बिना  अनुभव  के  भारतीय  ठेकेदारों  को  ठेके  देने  के  कारण  कितना  विलम्ब

 gar  ?

 गसरदार स्वर सिह : मेरे र्पाल स्वर्ण  सिह  :  मेरे  ख्याल  से  विलम्ब  के  कारणों  में  यह  शामिल  नहीं  है  |

 fat  सुधार
 :

 भिलाई  का  निर्माण  बाद  में  आरम्भ  हुआ  परन्तु  वह  रूरकेला  से  पहले  पुरा  हो

 जायेगा ?  रूरकेला  कारखाने  के  निर्माण में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सरदार  cant  fag  :  कारण  यह  है  कि  यह  airs  बड़ा  बेलन  कारखाना  होंगा

 श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  बरसुझा  में  कच्ची  धातु  के  खनन  के  विकास  के  लिये  अपेक्षित  उपकरण

 प्राप्त  हो  गया है  ?  यदि  तो  क्या  इसे  वहां  लगा  दिया  गया  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  यदि  खानों  के  बारे  में  अलग  पुछा  जाये  तो  ठीक  रहेगा  |  यह

 तो  इस्पात  के  कारखानों के  बारे  में  है  ।

 pa  पाणिग्रहण  :  रूरकेला  को  लौह-भ्रामक  का  संभरण  इसी  खान  से  किया  जाना  है  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 बहुत
 सी

 ar  सम्भरण  किया  जाना  है
 ।  माननीय सदस्य  लग

 प्रश्न  की  सुचना दें  ।

 श्री स०
 स०  बनर्जी  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  आज  प्रात  :  रूरकेला में  एक

 कोक

 भ्रांति  बैटरीਂ  गरम की  जायेगी  |  क्या  वास्तव  में  वह  बैटरी  गरम  की  ?

 प्रत्यक्ष  महोदय
 :

 कभी  तो  दोपहर के  १२  नहीं बजे

 fat स०  म०  बनर्जी :  उत्तर  में  कहा  गया  है  |

 सरदार  cam  सिह  रूरकेला  में  एक  कोक  बैटरी  गरम  की  जायेगी  |

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  माननीय  मंत्री  कृपया  इस  बात  की  व्याख्या  करें  कि  में

 प्रथम  कोक  प्रो वन  बैटरी  को  गरम  करने  का  कया  प्रथ है
 '

 दिसम्बर  में  फर्नेस  के  चालू  होने

 से  पुत्र  कितनी  कोक  यौवन  बैटरियां  गरम  करनी  पड़ेगी  ?

 स्वर्ण  सिह
 :

 कोक  तेयार  करने  से  पुर्व  पहले  गरम  करना  पड़ता  है  ।  उत्पादन  आरम्भ

 होने से  छः  सप्ताह  इसे  गरम  करना  आरम्भ  कर  दिया  जाता  है  ।  सभी  कोक  यौवन  बैटरियों के

 लिये  ऐसा  ही  करना  पड़ेगा  ।

 रण  चक्रवर्ती  :  मेरा  प्रदान  यह  था  कि  प्रथम  ब्लास्ट  फन सह  के  चालू  होने  से  पूरव

 कितनी  कोक  भोजन  defeat  गरम  करनी  पड़ेंगी ?

 सरदार  eam  सिंह
 :

 प्रथम  ब्लास्ट  फर्नेंस  के  लिये  एक  कोक  यौवन  बैटरी  काफी  है  ।

 tat  नाथ  पाई
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 जर्मनी  से
 जो

 मशीनें  प्राप्त  हुई  है प्रभी  इन  कारखानों में
 उनकी

 आवश्यकता
 नही ंहै  परन्तु  जिसकी  afer

 तरता
 थी

 वह  अभी  तक  नहीं  पहुंची है
 |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 cant  सिंह  शायद  यह  बात  सही  नहीं  हूं  ।

 pat  जोत  fag  सरहदी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  रूरकेला  में  विलम्ब  का  कारण  यह  है  कि

 जमन  निदेशालय  झर  ठेकेदारों में  एक  दूसरे  के  प्रति  सहयोग  की  भावना  नहीं  है  क्योंकि  जर्मन

 जमाने  से  अधिक  से  afi  लोगों  को  लाना  चाहता  है  ?

 स्वरण  सिह  इस  बात  का  संक्षिप्त  उत्तर  देना  तो  कठिन  है
 ।  परन्तु यह  बात  ठीक  है

 कि
 रूरकेला  में  संभरणकर्ताश्रों  की  संख्या  बहुत  ग्रसित  होने  के  कारण  उनमें  पुरी  तरह  समन्वय  नहीं  हो

 बाता  |

 pat  तिमय्या
 :

 माननीय  मन्त्री  ने  बताया  कि  ठेकेदारों  के  कारण  विलम्ब  है  ।  रूरकेला

 में  कितने  ठेकेदारों  को  दोषी  ठहराया  गया  है  ?

 स्वर्ण  सिह  :
 शायद  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  जानकारी  दे  सकें  ।  मुझ  को  इस  बारे

 में  कुछ  aa  नही ं।

 श्री  मुरारका
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रत्येक  कारखाने  में  एक  दिन  विलम्ब  होने  से  सरकार

 को  १५  लाख  रुपये  की  हानि  पहुंचती  है
 ?

 एक  माननीय  सदस्य  :  केवल ?

 cant  fag
 :

 विलम्ब  से  हानि  तो  होती  ही  हैं  परन्तु  मेंने  इसका  हिसाब  नहीं  लगाया

 श्री  दामानी  :  इन  कारखानों  पर  पूंजी  की  लागत  का  पुनरीक्षित  प्राक्कलन  क्या  भ्र  इसके

 लिये  प्रयत्न  किये  गये  हैं  कि  लागत  पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  से  अधिक  न  बढ़े  ?

 स्वर  सिह  कई  कारणों  से  प्राक्कलन  बढ़  गये  हैं  ।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  खेलों  में  भारतीय  टीमों  का  प्रदान

 सुधार  :

 श्री  मू०  चे  जेन

 श्री  हो०  ना०  मुकर्जी  :

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 श्री  कालिका  सिंह
 :

 ग  *QoX.  att  राधा  रमण  :

 श्री

 श्री  न०  रा०  मनिस्वामी  :

 श्री To  ह०  देव
 :

 श्री  हेम  :

 at  रामी

 कया  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय खेलों  में  भारतीय  टीमों  ai  एथलीटों  का  खेल  अच्छा  न  होने  के  कारणों
 का

 पता  लगाने  के  लिये  महाराजा  पटियाला  के  सभापतित्व  में  जो  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  क्या  उसने
 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया है  ;

 मूल  स्रंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ;  कौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही की  गई  ?

 शिक्षा  मंत्री  का ०  ला०  श्रीमाली )  कभी  नहीं  ।

 are  दत  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 श्री  सुधार  :  खेल  के  बारे  में  यह  शिकायत  की  जाती  है  कि  खेलों  के  लिये  उपयुक्त  खिलाड़ी

 नहीं  चुने  गये  इसी  लिये  अन्तर्राष्ट्रीय  खेलों  में  हमारा  स्तर  बहुत  निचला  रहा  |  क्या  खिलाड़ियों  के

 चुनाव  के  लिये  उपयुक्त  व्यवस्था  की  गई  है  क्या  निकट  भविष्य  में  इस  में  सुघार  करने  का  विचार
 क्या  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  खेलों  के  लिये  खिलाड़ियों  का  चुनाव  प्रतिरक्षा  सेवायें  दिक्षा  मंत्रालय

 मिल  कर  करते

 का०  ato  श्रीमाली  :  टीमों  के  चुनाव  के  लिये  भारतीय  श्रोलिम्पिक संस्था  सर्वोच्च

 संस्था  है  प्रौढ़  खिलाड़ियों  का  चुनाव  वही  करती  है  |  सरकार  इसमें  दखल  नहीं  देतीਂ  ।

 तीय  श्रोलिम्पिक संस्था  at  रचना  सम्बन्ध  नियमों  में  ही  इसका  उल्लेख  किया  गया  है  ।  जहां  तक

 दूसरे  का  सम्बन्ध  है  कि  प्रक्रिया  को  कैसे  सुधारा  जाये  खेलों  म  स्तर  को  स  ऊंचा  उठाया

 जाये  इसके  लिये  सरकार  ने  यह  समिति  नियुक्त  की  है  ।  समिति  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  होने  के  बाद  में

 अधिक  निश्चित  रूप  में  बता  aaa  कि  हम  क्या  उपाय  करेंगे  ।  तराशा  है  कि  इस  मास  की  समाप्ति

 तक  प्रतिवेदन प्राप्त  हो  जायगा

 श्री  gto  ato  मुकर्जी
 :  कहा  जाता  है

 कि  टोकनों  में  हुये  एशियाई  खेलों  में  हमारी
 टीम

 के  नेता ने  यह  बयान  दिया  था  कि  हमारे  एथलीटों  का  वहां  स्वागत  नहीं  किया  गया  था  ।  क्या

 नीय  मंत्री  ने  वह  समाचार  देखा  था
 ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कुछ  स्थानों पर

 भारतीय  टीम  का  भ्रमणी  तरह  स्वागत  नहीं  किया  गया  जिस  ने  कुछ  हद  तक  हमारे  एथलीटों के  खेल

 पर  प्रतिकूल प्रभाव  डाला  ?

 डा०  का  ०  ला०  श्रीमाली  :  कुछ  टीमों  का  एक  दूसरे  से  बर्ताव  wea  न  यह  तों  सम्भव

 परन्तु  हमारे  देवा  के  लोग  जहां  भी  जाते  ह  उनका  तरह  से  स्वागत  किया  जाता

 है  । 4

 श्री  तंगामणि  :  चौकियों  में  हुये  एशियाई  खेलों  में  भारत  हाकी  में  गोल्ड  मेडल  न  जीत

 सका  ।  क्या  सरकार  ने  वे  समाचार  पढ़े  हँ  कि  ठीक  निर्णय  न  होने  के  कारण  ही  यह  सब  gar
 ?  यदि

 तो  सरकार  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  करना  चाहती  है
 ?

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली
 इस  बारे  में  सरकार  कुछ  नहीं कर  सकती  क्योंकि

 खेल  भ्रोलिम्पिक  प्राधिकारियों  ने  किये  थे  ।  हम  तो  यह  चाहत ेहूँ  कि  हमारे  खिलाड़ी  ईमानदारी

 खेलें  शौर  हमारे  निर्णायक  उच्च  स्तर  स्थापित  हम  तो  यही  कर  सकते  हैं  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  हम

 इसी  से  सुधार  कर  सकते  हैं  ।

 श्री  जयपाल  सिह
 माननीय

 मंत्री  के  उत्तर  में  मै  यह  करना  चाहता  हुं  कि  देश  भर

 ि  ि

 न है  ।
 ्रोलिम्पिक  खेलों  का  गोल्ड  मेडल  हमारे  ही  पास  है  ।  हम  ने  तो  केवल  एशिया  ई  खेलों  में  नेतृत्व

 खोया  है  ।

 पाल  अंग्रेजी  में
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 श्रिया  महोदय
 :

 हमने  कुछ  तो  खोया  है  |

 श्री  हो  ato  मुकर्जी  :  पटियाला  समिति  की  क्या  सिफारिश  है  उसे  छोड़  कर  क्या

 सरकार  के  पास  इस  समय  कोई  योजना  है  जिसके  प्रसाद  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  नवयुवकों  को
 खेलों  के  बारे  में  प्रारम्भिक  ज्ञान  शर  कस्बों  में  स्टे  डियम  प्र  जिम्नेजियम  की  सुविधायें  प्राप्त  हों  ?

 डा०  का
 ०

 ला०ग०  श्रीमाली
 सरकार  द्वारा  नियुक्त  की  गई  समिति  इस  मामले की  छानबीन

 कर  रही  है  ।  प्रतिवेदन  मिलने  ate  सरकार  द्वारा  उसका  परीक्षण  हो  जाने  के  बाद  मैं  बता  सकूंगा  कि

 हम  इस  बारे  में  क्या  कार्य  वाही  करना  चाहते  हैं  ।

 श्री  थानू  पिल्ले  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  इन  टीमों  के  लिये  खिलाड़ियों का  चुनाव

 करन  के  मामले  में  सरकार  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  ।  क्या  इसका  यह  अर्थ  है  कि  यदि  टीम  का  चुनाव

 करते  समय  भेदभाव  से  काम  लेते  हूँ  तो  क्या  तब  भी  सरकार  उसमे  हस्तक्षेप  नहीं  करेगी  a  उन्हें

 मनचाहे  खिलाड़ियों को  लेने  देगी  ?

 का ०  ला०  श्रीमाली :  कुछ  मामलों  में  सरकार  को  लोगों  पर  निभा  करना  पड़ता

 है  यह  अखिल  भारतीय  संस्था  सभी  संस्थाओं  की  प्रतिनिधि  है  भर  हमें  लोगों  पर  विश्वास

 करना  चाहिये  ।

 श्री  सुधार  :
 स्कूलों  कालेजों  के  छात्रों  और  प्रतिरक्षा  सेना  के  कर्मचारियों को  इन

 प्रतियोगिताओं  के  लिये  तैयार  करने  म  शिक्षा  आर  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  कैसे  समन्वय  करते  हैं  ।  और

 इन  नवयुवकों  ate  युवतियों  को  श्रोलिम्पिक  टीमों  में  भेजने  के  लिये  दोनों  मंत्रालय  क्या  कार्यवाही

 कर  रहे  है  ।

 डा०  का०  ला०  श्रीमाली  प्रतिरक्षा  कौर  शिक्षा  मंत्रालय  के  क्षेत्र  झलग  अलग  हैं  परन्तु

 राष्ट्रीय  छात्र  सेना  दल  के  बारे  में  दोनों  का  क्षेत्र  एक  हो  जाता  है  कौर  राष्ट्रीय  छात्र  सेना  दल  कौर

 सहायक  छात्र  दल  के  लिये  दोनों  मं  काफी  तालमेल  रहा  ।

 विमान  माल  भाड़े  की  वद्ध

 +

 पै  १०१८.  श्री  बांगी  ठाकुर
 :

 at न् च्म्षव  बीमारी abe  |  हक  |

 बया  गृह-कार्य  मंत्री  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  जानकारी

 कलकत्ता  से  श्रगरताला  तक  विमान  माल  भाड़े  में  कितनी  वृद्धि  की  गई  है  ;

 किस  तिथि  से  माल  भाड़ा  बढ़ाया  गया  ;  शर

 इस  वृद्धि  के  पूर्व  और  पर
 यग
 चात  विशेषकर  श्रगरताला  में  मूल्य  देशनांक  क्या  था

 अर  माल  का  प्रति  पौंड  भाड़ा  क्या  था  ?

 मल  मरंग्रेजी  में
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 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से  दो  विवरण

 पर  कौर  शबी  के  निशान  जिन  में  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  सभा-पटल पर
 रखे  जाते

 हैं  परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्ध  संख्या  ७०]  |

 श्री  बांग शि  ठाकुर  :  क्या  त्रिपुरा  में  अत्यावश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  कलकत्ता  दिल्‍ली

 से  ढाई  गुणा  हैं  ?

 श्री  दातार  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  कुछ  एक  में  मामूली  अन्तर  हुमा  है  |

 fat  बांगी  ठाकुर  :  क्या  त्रिपुरा  में  भ्रत्यावस्यक  वस्तु भ्र ों  के  मूल्यों के  बढ़
 जाने

 से
 लोगों

 को  बहुत  कष्ट  हो  रहा  है  ?

 श्री  दातार  :  विवरण  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  वे  मूल्य  उचित  हैं
 ।

 fait  बसु सतारी
 :

 क्या  किसी  गैर-सरकारी समवाय  ने  कहा  है  कि  वह  २५
 प्रतिश्त

 कम

 भाड़ा  लेकर  माल  वहां  पहुंचाने  के  लिये  तैयार  हैँ  ?

 फंसी  दातार  :  १  g&us  से  भाड़े  बढ़ाये गये  थे  ।  सरकार  इंडियन  एयरलाइन्स

 कारपोरेशन  से  इन्हें  कुछ  कम  करन  के  लिये  बातचीत  कर  रही  है
 ।

 श्रीमती ty  चक्रवर्ती  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  सरकार  ने  जिन  वस्तुओं  के
 '
 मूल्य

 बताये  हूँ  उनमें  नमक  के  भ्र ति रिक्त  oem  वस् तुझ ों  के  मूल्य  गिरे  परन्तु  हर  एक  व्यक्ति  जानता

 है  कि  त्रिपुरा  में  हालत  बिल्कुल  उलट  है  ।

 fart  दातार
 :

 माननीय  सदस्य  यह  ध्यान  रखें  कि  हमने  १९५८  के  मूल्य  बताये

 @  |

 पश्चिमी  wy  चक्रवर्ती  :
 यह  ठीक  नहीं  है  ।

 श्री  दशरथ  देव
 :  परिवहन की  कठिनाइयों  ak  अत्यावश्यक वस्तुओं  के  अत्याधिक

 मूल्यों  को  देखते  हुए  माल  भाड़े  किराये  को  कब  कम  किया  जिसका  झा इवा सन

 नीय  मंत्री  ने  भी  दिया  है  ?

 श्री  दातार
 :

 सरकार  बातचीत  कर  रही  है  ग्रोवर  साझा  है  कि  शीघ्र  ही  निर्णय  हो
 जायेगा

 ।

 भिलाई  इस्पात  कारखाने  फे  लिये  टैक्नीकल  कर्मचारी

 +

 (  भी  मुरारका
 |  श्री  भ्रमर  सिह  डामर  :

 1१०२०.  |
 भो  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 1  श्री  fatagtacqt  :

 खान  कौर  बत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  ag  प्रबन्ध  किया  गया  है  कि  जब  भिलाई  इस्पात  कारखाने  में
 दन  शुरू  हो  ७ जाये  तब  wee  रूसी  जिनमें  २१  क  भी  शामिल की

 सेवायें  भिलाई  इस्पात  कारखाने  को
 ee  चला ने  के  लिय  प्राप्त  की  जायें  ;

 नाटा

 मूल  WIT  मे
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 यदि  तो  उन्हें  कितने  समय  के  लिये  रखा  जायेगा  ae  उनकी  सेवा  की  ae  क्या

 कितने  भारतीयों को  रूस  में  इंजीनियरिंग  का
 प्रशिक्षण

 दिया  जा  चुका  है  कितनों  को  दिया  जाना  है  ;

 क्या  रूरकेला  ae  दुर्गापुर  इस्पात  कारखानों  के  लिये  झावइ्यक  विदेशी  कर्मचारियों

 की  संख्या  का  भी  नन मान भय  लगाया  गया  है
 ?

 खान  ate  इंधन  मन्त्री  स्वर्ण  fag)  :  से  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ४;  श्रतुबन्ध  संख्या  ७१]

 श्री  मुरारका  :  क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  विशेषज्ञों  ने  हाल  ही  में  यह  राय  व्यक्त  की  है  कि

 प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  कमी  के  कारण
 इस

 कारखाने  में  पूरा  उत्पादन  कम  से  कम  पांच  वर्ष  के  बाद
 होगा  ?

 स्वर्ण  सिंह  यह  सच  है  कि  इस्पात  के  नये  कारखाने  जहां  कहीं  भी  लगाये  जायें  उनमें

 पुरा  उत्पादन  ५  वर्ष  के  बाद  ही  होगा  ।  अतः  प्रदान  से  ही  इसका  कोई  कारण  बता  देना  ठीक  नहीं

 श्री  पुराना  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  298.0  रूसी  विशेषज्ञ  भारत  करायेंगे  जिन  में

 २१  उच्च  पदाधिकारो  भी  होंगे  प्रौढ़  उनके  वेतन  १४००  रुपय ेसे  २८५०  रुपये  मासिक तक  होंगे  ।

 क्या  उच्च  पदाधिकारी  भारतीयों  को  रूस  में  प्रशिक्षित  करके  नहीं  लगाया  जा  सकता  था  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  इतन  योग्य  श्र  उच्च  प्रशिक्षण  प्राप्त  व्यक्ति  उपलब्ध  नहीं  थे  ।

 बीच  सरकार  को  ज्ञात  है
 कि

 इन  संभरणकर्ताश्रों की  यह  प्रवृत्ति  ही

 कि  वे  उच्च  पदों  पर  काफी  समय  तक  अपने  देश  के  लोगों  को  ही  लगाये  रखते  है  ।  झ्राखिरकार  देश  के

 लिपे  ag  हानिकारक  सिद्ध  होगा
 ।

 क्या  सरकार  इस  बात  का  ध्यान  रखेगी  कि  ये  तीनों  उपक्रम

 स्वावलम्बी  हों  ?

 स्वर्ण  fag:  इस  सुझाव  पर  पूरी  तरह  विचार  किया  जायेगा  ?

 pat नाथ  पाई  :  भारतीयों  को  किन  दाँतों  पर  प्रशिक्षित  किया  जायेगा  ?  इस  से  यह  स्पष्ट

 नहीं  होता  |  हमारे  देश  के  लोगों  को  इन  दाँतों  पर  क्यों  प्रशिक्षित  नहीं  किया  जाता  ?

 स्वर्ण  सिह  प्रशिक्षण की  झरते  हर  देश  में  अ्रलग  होतीਂ  हैं  ।  जो  इंजी  नियर  भ्रमरी  का

 भेजें गये  हैँ  वे  इस्पात  कारखानों  में  काम  कर  रहे हैं  उनका  खच  जहाँ  फाउंडेशन वहन  करता  है  ।

 जो  रूस  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हूँ  उनके  खां  का  कुछ  भ्रंश  शायद  सं  मुक्त  राष्ट्र  टैक्नीकल

 मुझे  निधि  का  नाम  ठीक  से  याद  नहीं--में  से  दिया  जाता  है  ।  इसी  प्रकार  आस्ट्रेलिया  शर  ब्रिटेन  में

 लोग  कोलम्बो  योजना  के  अ्रन्तगंत  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  हर  देश  का

 तरीक़ा  अलग  है  |

 श्री नाथ  पाई  :  क्या  इसमें  कोई  कठिनाइयां है  ?

 स्वर्ण  उच्चतम  पद  के
 लिये  प्रशिक्षण

 प्राप्त  करने  में  भी  कोई  कठिनाई  नहीं

 Pr

 मिल  wast  में
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 fat  दामानी  :  प्रारम्भ  से  ही  कितने  भारतीय  इंजीनियर  रूसी  इंजीनियरों  के

 साथ  झाड़े  नल  इंजीनियरों  के  तौर  पर  करेंगे  ?

 गिरना  स्वर्ण  सिह  :  इरादा तो  यह  है  कि  प्रत्येक  विदेशी  triad  के  साथ  कोई

 भारतीय  रहे  ताकि  कुछ  समय  के  बाद  वह  उसके  स्थान  पर  कर  सके  |

 fat च०  द०  पाण्डे  :  जिस  प्रकार  मिलाई में  २७९  रूसी  विशेषज्ञों  को  काफी  समय  के  लिये

 रोका  जा  रहा  है  इसी  तरह  दुर्गापुर  रूरकेला  में  कितने  जमीनों  झ्र  ब्रिटिश  लोगों  को  रखा  जा

 रहा है  ?

 स्वर्ण  सिह  :  वह  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  बताया  गया  है  ।

 पत्नी  रंगा  :  हमारे  जो  ट  विलियन  इन  योजनाओं  के  विदेशों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त

 करने  गये  et  हैं  क्या  हम  उन्हें  किसी  दूसरे  उपक्रम  में  सेवा  करने  की  अनुमति  देंगे  अथवा  उन्हें

 प्राथमिकता  दी  जायेगी  या  एक  से  दूसरे  कारखाने  में  जाने  के  लिये  वे  विकल्प  दे  सकेंगे
 ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  योजना  के  अन्तर्गत  जो  लोग  विदेशों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  गये

 हुये  हैं  वे  वास्तव  में  निगम  के  कर्मचारी  हैं  ।  वापस  खाने  पर  उन्हें  काम  पर  लगा  दिया  जायेगा  ।  उन्हें

 विशेष  कार्यों  के  लिये  चुना  गया  है  ।  उन्हीं  का  वे  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  है  र  वापस  पर  वे

 वही  काम  करेंगे  |  अन्य  उद्योगों  में  जाने  का  प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  वैसे  उन्हें  हम  एक  से  दूसरे

 कारखाने  में  भेज  सकते  है  ।  भिलाई  में  कोक-प्राचीन  पर  काम  करने  वाले  व्यक्ति  को  रूरकेला  श्र

 दुर्गापुर  म  भेजा  जा  सकता  है
 ।

 निगम  को  उन  से  सर्वोत्तम  तथा  उपयुक्त  ढंग  से  काम  लेने  का  पूरा

 प्राधिकार है  ।

 श्री  दिवनंजप्पा  :  भाग  के  उत्तर  में  कहा  गया  है  कि  दो  भारतीय  इंजी  नियर  भ्रधीक्षक

 वर्ग  में  होंगे  ।  क्या  ये  पर्याप्त  होंगे  ?

 2
 सरदार  स्वर्ण  fag

 :
 वे  पर्याप्त  नहीं  होंगे  इसीलिये  तो  विदेशी  टेक्नीशियन  बुलाये  जा  रहे

 ह्

 श्रीमती  रेणू  चक्रवर्ती  :  २७६  पदों  पर  विदेशी  विशेषज्ञ  काम  करेंगे  जिन  में  २१  उच्चतम

 अधीक्षक  वग  में  होंगे  |  क्या  सरकार  ने  प्रत्येक  पद  पर  उनके  साथ  काम  करने  के  लिये  भारतीय

 नियुक्त  किये  हूँ  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह
 :  इसका  उत्तर  शायद  में  दे  चुका  हूं  ।

 parent  महोदय  :  वह  जानना  चाहती  है  कि  कया  प्रत्येक  विशेषज्ञ  के  साथ  काम  सीखने

 बाला  भारतीय  कर्मचारी  भी  रहेगा  ?

 स्वर्ण  सिह  :  मै ंने  भी  तो  यही  कहा  है  ।

 श्रीमती रेणू  चक्रवर्ती  :  कया वे  लोग  नियुक्त कर  लिये  गये हूँ  ।  नीति  के  बारे  में  तो मैं

 जानती  हूं  ।

 स्वरण  सिंह  :.  लोगों  को  विशेष  काम  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  है  are  प्रत्येक

 विशेषज्ञ  के  साथ  एक
 भारतीय  रहेगा  जो  आवश्यकता  पड़ने  पर  काम  को  संभाल  सके

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  :  भाग  के  उत्तर  में  कहा  गया  कि  रूरकेला  शर  दुर्गापुर  कारखानों

 के  लिये  टैक्नीकल  कर्मचारियों  की  आवश्यकता  निर्धारित  करने  के  लिये  नियुक्त की  गई  है  ।  इस  में

 इतना  विलम्ब  क्यों  किया  गया  जब  कि  कारखाने  का  निर्माण  पूरा  होने  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह :  इसे  निर्धारण  नहीं  बल्कि  भ्रान्ति  निर्णय  करना  है  ।  पहलें  समितियों

 ने  निर्धारण कर  लिया  था  ।

 हिमाचल प्रदेश  के  लिये  लोहे  की  चादरें

 १०२१.  श्री  पद्य  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  लोहे  की  चादरों  की  बहुत  कमी  है  ;

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  है

 भगत-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (ait  :  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश

 मे  लोहे  की  चादरों  की  कमी  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  जिस  तरह  देश  के  दूसरे  भागों  में  इस्पात  अपने

 कोटे  से  कम  पहुंच  रहा  है  उसी  तरह  हिमाचल  प्रदेश  में  भी  यह  निर्धारित  कोटे  से  कम  पहुंच  रहा  है  |

 हिमाचल  प्रदेश  को  जो  इस्पात  का  कोटा  प्री  दिया  गया  है  वह  चादरों  के  लिये  है  पौर

 वहां  के  प्रशासन  को  यह  डट  पौर  दे  दी  गई  है  कि  gay  चीज़ों  के  लिये  दिये  गये  इस्पात के  कोटे

 को  भी  वह  अपनी  विशे  ष  ज़रूरतों  के  मुताबिक़  काम  मे  ला  सकता  है  ।  इस  प्रकार  हिमाचल  प्रदेश

 प्रशासन  चादरें  ज्यादा  तादाद  में  प्राप्त  कर  सकेगा  लेकिन  यह  तादाद  उसे  दिये  गये  कुल  कोटे  से  अधिक

 नहीं  होगी  ।  स्थिति  में  इससे  ज्यादा  सुधार  तो  कोटा  बढ़ा  कर  ही  किया  जा  सकता  है  लेकिन  देना  में

 इस्पात की  झाम  कमी  को  देखते  हुये  ऐसा  करना  भूमिका  नहीं  है  ।

 sit  पदा  माननीय  मंत्री  ने  गतबार  यहां  पर  एक  अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर में  फरमाया

 था  कि  हिमाचल  को  अधिक  लोहे  की  ज़रूरत  नहीं  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री  को  यह  मालूम  है  कि  हिमाचल

 में  हिन्दुस्तान के  arene  होन  के  पहल  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  थी  ।  देश  के  aaa  होने  के  बाद  यहां  पर

 नेशनल  एक्सटेंशन  कम्युनिटी  प्रोजेक्ट्स  चालू की  गयी  सैकड़ों  स्कूल  बने  हैं  कौर  बिजली

 की  भ्र  दूसरी  बहुत  सी  स्कीमें  की  गयी  हूँ  ।  उस  वक्‍त  जो  कोटा  हिमाचल  के  लिये  निश्चित  किया

 गया  था  वह  बहुत  थोड़ा  था  ।  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  विद्वेष  कारण  से  हिमाचल  के

 लिये  इस  कोटे  को  अधिक  बढ़ाने  की  कृपा  करेंग े?

 श्री  दातार  कोटा बढ़ाना कठिन  है
 ।

 मैं  बता  चुका  हूं  कि  अभी  यह  हमारी  श्रावश्यकताशओं

 से  कम  है  ।

 श्री  पद्म  देव  :
 क्या  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  थोड़ा  कोटा  होते  हुये  भी  इस  कोटे  को  लेने

 बाले  ठेकेदार  होते  हू  ।  ठे  केदारों  के  पास  जब  कभी  पैसा  होता  है  तब  वह  उसको  लाने  की  कृपा  करते

 थोड़ा  होने  के  कारण  उसके  प्रति  कई  प्रकार  का  भ्रष्टाचार  भी  होता  है  ।  क्या  माननीय  मंत्री

 इसके  सम्बन्ध  मे  कोई  प्रबन्ध  करेंग  जिससे  सरकारी  तौर  पर  ही  लोगों  को  यह  कोटा  मिल  जाया  करे  ?

 श्री  दातार
 :

 यदि  इस  विषय  या  सम्बन्ध  में  कुछ  विशेष  कठिनाइयां  या  शिकायते  हों  तो

 उनकी  हमें  सूचना  दी  जाय  ।  हम  प्रायः  कप  वाही  करेंग  ।
 $$

 मूल  अंग्रेजी  में
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 fait भक्त  दर्शन  :  मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  बात  का  पता  लगाया  गया  है  कि

 हिमाचल  प्रदेश  के  लोगों  को  कुल  कितनी  लोहे की  चादरों  की  ज़रूरत  है  ak  उसके  कितने  प्रतिशत

 की  इस  वक्त  की  जा  रही  है
 ?

 श्री  दातार  :  नयी  सड़कों  और  संचार  के  भ्रष्ट  साधनों  के  निर्माण  के  कारण  उनकी

 दयकतायें बढ़ती  जा  रही  हैं  ।  ने  किन  अपने  उत्तर  में  मैं  जो  कठिनाइयां बता  चुका  हूं  उनको  ध्यान  में

 रखते  तय  हम  कोटा  नहीं  बढ़ा  सकते  हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मैँ  यह  जानना  चाहता  था  कि  कुल  मांग  कितनी  है  ae  उसके  कितने
 हना

 की  पूति  अब  तक  हो  पा  रही  है  ।

 pat  दातार
 :  मुझे  पता  नहीं  कि

 ठीक
 ठीक  कितने  परिमाण  की  आवश्यकता  है

 ।

 pat  बोस  :  कितने  प्रतिष्ठित  कोटे  का  वास्तव  में  हिमा  चल  प्रदेश  को  संभरण  किया  जाता  है
 ?

 श्री  दातार
 इसका  म॑  केवल  यही  उत्तर  दे  सकता  हुं  कि  बहुत  अधिक

 प्रतिशत दिया

 जाता  है--यहां  मेरे  पास  निश्चित  झांकने  नहीं  हूँ  ।

 aria  में  लौह-प्रयास के  निक्षेप

 1१०२२  श्री  संगण्णा  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  २४  १९४५८  के

 अतारांकित प्रश्न  संख्या  Ro RFA H के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोरापट  के  लौह  अयस्क  के  निक्षेपों  का  उपयोग  करने  के  लिये  सरकार ने  कुछ

 कार्यवाही की  है  ;  अ्रौर

 यदि  at,  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है
 ?

 खान  ate  इंधन  मंत्री  के  सभा-सचिव  गजे  प्रसाद

 नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 श्री  संगण्णा  :  क्या  उस  वर्ष  में  कोई  भूतत्वीय  सर्वे  क्षण  किया  गया  था  ar  यदि  तो  उसका

 an  परिणाम हुमा  है  ?

 fat गज  प्रसाद  सिन्हा  :  हां  ।  भारत  के  भूतत्वीय  परिमाप  के  निदेशक  ने  अ्रपने

 विभाग  की  सहायता  से  इस  क्षेत्र  का  व्यापक  सर्वेक्षण  किया  है  लेकिन  क्योंकि  यहां  लोहा  काफी

 मान  म  नहीं  है  इसलिये  यह  चलायें  जाने  योग्य  नहीं  है  ।

 fat  सपना  पिछले  aa  में  एक  तारांकित  seq  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था

 कि
 कोरापट  ज़िले  में  लौह-ग्राहक के  निक्षेप gi  उस  दौर  इस  वक्तव्य  में  मेल

 बन  सकता है  ?

 पत्नी
 - ae or  ware  farat  कोरापट  जिले

 में
 लौह  अयस्क  के  निक्षेप  हैं  ।  लेकिन जिन  क्षेत्रों

 में  ये  निक्षेप  पाये  जाते  हँ
 वे  रेल-केन्द्रों से  बहुत  दूरी  पर  हूँ  ।  साथ

 ही  ये  निक्षेप  इतने काफी  यਂ
 अधिक

 नहीं हूँ  कि
 इनका  उपयोग  किया

 जा  सके  ।
 ि थ् झ क आ  आस  क  अ  क  अ  अ  अथ  अ

 मूल  fit  में



 RAR  मौखिक  उत्तर OTN  at TrIvary
 VU,  प्  gays

 श्री  क्या  दण्डकारण्य विकास  प्राधिकार को  यह  खबर  है  कि  वहां  लौह

 उपलब्ध  है
 ?

 समझ  नहीं  सका  | fat  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा

 महोदय :  वह  दण्डकारण्य  के  भार-साधक  नहीं हैं  '  ।  कया  माननीय  सदस्य  पुनर्वास

 मंत्रालय  का  भी  प्रतिनिधित्व  कर  रह ेहूँ  ?

 संगण्णा  :.  वहां  उस  सहयोग की  भी  आवश्यकता  है  J

 paar  महोदय  :  अच्छी  बात  है  1,

 पत्नी बोस  :  कया  इस  क्षेत्र के ंलोह-ग्राहक का  faery किया  गया  शर  इस  का  क्या  परिणाम

 निकला  है  ?

 खान  शौर
 तेल  मंत्री  के०  दे०

 :
 भारत  का

 भू
 तस्वीर  परिमाप ने  मुझे  सूचना

 दी  है  कि  कराया ts  लौह-ग्राहक  निक्षेप  न  गुणों  को  दृष्टि  से  अच्छे  हैं  ate  न  परिमाण  को  दृष्टि  से

 af  विश्लेषण  से  बहुत  प  मामूली  परिणाम  निकले  है हूँ  ।

 pat  जयपाल  सिह  उस  में  कितना  लोहा  है
 ?

 हम  जो  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  उस  का  उत्तर  नहीं  दिया
 जाता ॥

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  मैं  बता  चुका  हुं  कि  गुर्गों  की  दुष्टि  से  वह  बहुत  मामूली हैं  ।  यहां उन
 सभी  पारिभाषिक  दादों  को  दोहराने  की  झ्रावश्यकता  नहीं  यदि  मेरे  माननीय  मित्र  वहीं  सब

 जानना  चाहते  हूँ  तो  में  कह  सकता हूं  कि  वह  नरम  मिट्टी  मिला  लिमोनाइट

 जयपाल  सिंह  :  कया  कुछ  संख्या  नवदीं  बताई  जा  सकती ?

 पुश्नी के० दे० क्ले  के  मालवीय :  कोई  संख्या  नहीं  बताई  जा  सकती  है  क्योंकि
 में  बता  चुका हूं  कि

 उस  में  मिट्टी  युक्त  हेमेटाइट  के  विघटित  मैग्नेटाइट  के  विघटित  da  झोर  इसी
 प्रकार के  पदार्थ  शादी मिले  हुए  हैं  )

 prea  महोदय  :  शान्ति  |  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हें  कि  उस  में  से  कितनी

 वयस्क  निकाली  जा  संकती  है
 ?

 fat के०  दे०  मालवीय  :  यह  इतनी  घटिया  किस्म  का  है  कि  उस  के  संबंध  में  कुछ  करवे

 से  कोई भी  फायदा  नहीं  है  ।  मेरे  पास  यही  प्राविधिक  राय  है  ।

 पाणि प्र हो  :  क्या  इस  जिले  में  कोई  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि  यहां  लौह-ध्रुवक

 के  कितने  संभावित निक्षेप  हूँ  ?

 के०  दे०
 मालवीय

 :  मेरे  पास  यही  प्रविधिक  जानकारी  है  कि  यहां  के  निक्षेपों  को
 काफी

 या  अच्छा  नहीं  समझा  जाता
 ।

 उस  स्थान से  ६  या
 ७

 मील  की  दूरी  पर  कुछ  बेहतर  किस्म
 की

 श्रयस्क पाई जाती है पाई  जाती  यदि  कोई  उस  का  उपयोग  करना  चाहे  तो  कर  सकता  है  ।  भ्रनुमान  है  कि  वहां
 १०  लाख  टन  का  निक्षेप  है  ।

 जी  उस  क्षेत्र  में  कुछ  शौर  भी
 |
 way  हैं  ?

 tae  अंग्रेजी  में
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 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  में  बता  चुका  हूं  कि  उस  जिले  में  कु  छ  सामान्य रूप  से  प्रगति  किस्म  की

 लौह-प्रयास  उमरकोट  कौर  डोंगरी  जेसे  ५*/,  मोल  दूर  स्थित  स्थानों  में  उपलब्ध  है  ।  मेरे  पास  और  ऐसी

 कोई  सुचना  नहीं  है  जो  वहां  के  लौह-झिझक  निक्षेपों  ४  बारे  में  उत्साहवर्धक  प्रतीत  हो  सके  ।

 रगो  क्या  यह  संभव  है  कि  कोई  बाकायदा  सर्वेक्षण  न  किया  गया हो  र  उन  के  कुछ

 अफसर  वहां  गये  हों  शौर  वहां  की  स्थिति  के  बारे  में  कुछ  सामान्य  विचार  बना  कर  लौट  a

 हों
 ?

 pat  के०  दे०  मालवीय
 :  जी  ऐसी  बात  नहीं  है  ।

 शि  सुधार  :  यह  भतत्वीय  सर्वेक्षण किस  समय  किया  गया  था  शौर इस  में  कितना  समय

 लगा /

 श्री  के०  to  मालवीय  :  सर्वेक्षण दलों  के  वहां  जाने  थे  संबंध में  निश्चित  कार्यक्रम  उन

 मंदिरों  का  ब्यौरा  ती  मेरे  पास  नहीं  है  परन्तु  सामान्य  नियम  है  कि  ये  दल  वहां  जाते  हैं  और  अपना

 प्रारम्भिक  सवाल  पुरा  करने  के  लिये  चार  या  पांच  महीने  तक  वहां  ठहरते  प्रधान  कार्यालय  में

 लोट  कर  ये  अपना  प्रतिवेदन  देते  रोक  यदि  उन  में  कोई  उत्साहवर्धक  बात  दिखाई  पड़ी तो  उन्हें

 फिर उन  स्थानों  को  भेज  दिया  जाता  है  ।

 ed  ne

 weal  के  लिखित  उत्तर

 संग्रहालय

 1१०१०.  श्री  श्रीनारायण दास  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांस्कृतिक-कायम  मंत्री  सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  HAT  करेंगे  जिस  में  यह  दिखाया  गया  हो  कि

 अखिल  भारतीय  राज्यों  के  प्रमुख  सं  प्रहरियों  कौर  विश्वविद्यालयों  के

 हालतों  के  विकास के  लिये  केन्द्र  ने किसਂ  सीमा  तक  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 क्या  कुछ  राज्यों  ने  अपने  अपने  क्षेत्राधिकार  के  भीतर  अरन्य  संग्रहालयों के  विकास  के  लिये

 केर  गय  सहायता  प्राप्त  करने  की  यो  जना  बनाई  कौर  यदि  तो  किन-किन  राज्यों  ने
 ?

 गवेषणा  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कलकत्ते के

 इंडियन  म्यूजियम  के  सुधार  कौर  विकास  के  लिये  ७८,१६६  रुपये  मंजूर  किये  गये  हूँ  ।

 उत्तर  हिमाचल  मद्रास  श्रान्त  प्रदेश
 की  सरकारों  ने

 अपने  अपने  क्षेत्राधिकार  के  भीतर  के  मुख्य-अनन्य  संग्रहालयों
 के  विकास  के

 केन्द्रीय  सहायता  प्राप्त  करने  की  योजना  बनायी  है  ।

 स्नेहल-तेल का  उत्पादन

 fete
 ०१८.  श्री  त०  | ह  faze  राव

 :
 कया  खान  wie  ईंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 यि  पारा  में

 स्नेहन तेल का उत्पादन तेल  का  उत्पादन  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही की  गयी  हो  तो
 we  कया  है

 tr  dash
 Lubricating  Oil



 रश  लिखित  उत्तर  ८  Reus

 तेल  मंत्री  फे०  दे०  बिहार  में  बरोनी में  जो  तेल  ्ोघतशाला

 की  जान  वाली  है  उस  में  स्वेन  तेल क  उत्पादन का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।  इस  के  अलावा  देश में

 एक हक  तेल  उत्पादक  कारवाने
 की

 स्थापना  के  लिये  एक  परियोजना
 प्रतिवेदन  प्राप्त  करने  का

 विचार है  ।  थ

 थ ग्राम्य  समस्या

 प  १०२३

 =
 पेशी

 क्या
 शिक्षा

 मंत्री  oz
 बताने  की  कपा  करेंगे करेंगे  कि fa

 कया  area
 ह

 पक्षियों  में
 चल ने

 वालि  पाइप-क 5 TSA  के  स्तर  का  मूल्यांकन  करने  अध्यक्ष यह

 राय  देने
 a
 लिये कि

 क्या
 इत

 ए डिप्लोमा  का  नौकरों  ie
 ह  मामलों  में  विद्वान  या  aati »~— ~ ~

 की प्रय डि क्
 डिग्री

 के
 स  कक्ष  मान  सकता है  या  एक  मूल्यांकन बड  की  स्थापना फे  बारे  यतीम रूप  से  कुछ

 निर्णय
 ी

 गया  att

 दि  तो  उस  के  कौन-कौन  स ेसदस्य
 हैं  ?

 शिक्षा
 पक  का०  ला०  ata  नियुक्त  की  गयी  थी

 की  fe  Treaty t ९ पते  सिफारि  हक  नोके  पानन  प लर  पिलानी  को  डिग्री क  समकक्ष  मान  लिया

 जाय  ॥

 ६ चि न
 साठ  aro

 गा

 संघ
 लोक

 सेवा  आयोग  नई  दिल्‍ली
 |

 )

 2.  श्री  चे!०  जी०

 शिक्षा  मंत्रालय  ।

 श्री  आर०  सी०

 ai  सचिव

 काय  मंत्रालय |

 प्रो०  एस०  एन०

 स  चांसलर

 fax  |  |  a  शान्तिनिकेतन  |

 डा०  पु  atc

 वाइस  चाह

 fax  चंडीगढ़

 क

 नार

 का  विद्यालय  ग्राम्य

 किर  तम्बूर
 ।

 बो  te  पी०
 परामशंदाता  ( fara)

 || सामदायिक  परिहास  मंत्रालय
 ee eee,  oo  $  eas

 dat  में
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 ८.  डा०  1°  To

 शिक्षा  उप  परों

 दिक्षा  |

 ew  विवरणिका

 1१०२४  श्री  शिवनंजप्पा  :  कया  sakes  गवेषणा प्रो  aes  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  कश्मीर  राज्य  श्र  वहां  क  निवासियों  ५  बारे  में  ब्यौरेवार  जानकारी  देने  के  लिये

 कश्मीर  विवरणिका  ध  संकलन  के  सम्बन्ध  में  पारी  आरम्भ ह ंो  गयी  धार

 यदि  तो  केन्द्र  से  कितनों  वित्तीय  सहायता  मिलेगी  ?

 गवेषणा  ait  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  :  जी  att  जिला

 विवरणिकाए ँतैयार  करने  को  एक  योजना  राज्य  सरकार  प्  विवाराधोन  हैं  |

 केन्द्रीय  सरकार  जम्मू  तथा  कश्मीर  की  राज्य  सरकार  को  ५५,८९९  रुपय  या  राज्य

 द्वारा  किये  गये  व्यय  के  ४०  प्रतिशत  त्र  धा  जो  भी  कम  सहायक  अनुदान  देने  वाली  है  ।

 तेल  are  प्राकृतिक  गेस  आयोग

 ११०२५.  श्री  त्यागी  :  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  तेल  तथा  प्रकृतिक  गप  आयोग  के  प्रधान  कार्यालय  जो  देहरादून

 में  ज्वालामुखी  रोक  होशियारपुर  जैसे  छि्िग-प्द्रों  से  निकट  gers  रखने  में  बड़ो  कठिनाई  का

 सामना करना  पड़  रहा  अ  पैर

 प्रधान  कार्यालय  झ्र  कार्य-क्षेत्र  के  बीच  संचार  कौर  यातायात  के  शी  घ्नगामी  संपर्कों

 की  स्थापना  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 att  तेल  मंत्री  के०  दे०  मालवीय )  कार्यों  p  विभिन्न  क्षेत्रों  ्र  देहरादून

 स्थित प्र  बान  कार्यालय  पा  बीच  संचार क  संबंध  विशेज  रूप  से  उस  समय  जब  कि  देहरादून  छिद ग
 के  स्थानों से

 जोड़ते  वाली  टेलीफोन  लाइनें  खराब  हो  जाती  हैं  या  प्राथमिकता वाले  संवाद वहन  में
 व्यस्त  रहती  कुछ  कठिनाई  अवश्य  होती  है  ।

 टनों  प्रीथर-सम्यक  की  स्थापना  करने  की  सम्भावना पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 (2)  तार  सम्पकं  (२)  tat  पर  तेल  कौर  प्रादेशिक  गेस  ग्रा योग
 के

 अधिकारियों  को

 प्राथमिकता  देने  की  संभावना  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा
 है  ।

 कालेज  भवन  निधि*

 1* १०२६  श्री  राधा  रमण  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  कालेज  भर्ती  होने  वाले  छात्रो ंसे  भर्ती के  समय  २  से  ४५

 ट
 रुपये  तक

 रजिस्ट्रेशन  फीस  श्र  खासी  bial  रकम  कालेज
 भवन

 fae  में
 वसूल

 करते

 शौर

 faa  dist  में

 "Kashmir  Gazetteer.
 Fu *College  Buildi ing  Uthise
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 क्या इसे  सरकार  का  अनुमोदन प्राप्त  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  व्या  ला०  श्रीमाली )  |:  ल  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 है  ।  परिशिष्ट  ४,  संख्या  ७२]

 सरकार  से  पहले  से  कोई  अप नोदन  नवदीं  प्राप्त  किंया  गया  था  |

 afa  उमा-शल्क  =|  विभाग

 1*१०२७.  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भूमि  सोमा-शुल्क  विभाग  के  दो  अ्रघिकारी  १२  की  रात  को

 qa  रेलवे  के  सियालदा  डिवीजन  में  सियालदह  को  जाने  वाली  अन्तिम  बन गांव  लोकल  गाड़ी  में  चढ़  थें

 कौर  इस  संदेह  में  अचानक  गाड़ी की  तलाशी  लेना  भ्र  जांच  करना  चाहते  थे  कि  उस  गाड़ी से

 बड़ी  तादाद  में  सुपारी  चोरी  से  ले  जाती  जा  रही  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उपस्थित  गाड़ी  के  गार्ड ने  उन  दोनों  सीमाशुल्क  अधिकारियों

 का  यह  ग्रुप  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  कि  वहू  तलाशी  लेने  के  लिये  गाड़ी  को  रोक दे

 क्या  इस  के  बाद  तस्कर-व्यायारियों  ने  दोनों  अधिकारियों  को  पकड़  कर  मारा-पीटा

 सरकार  ने  इस  संबंघ  में  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  to  भगत )  से  .  बर्ताव-कलकत्ता )  लोकल

 ट्रेन से  बड़े  पैनाने  पर  सुपारी क  तस्कर  व्यापार  की  खबर  पाकर  सीमा-शुल्क  विभाग  के  दो  डिप्टी

 सुपरिटेंडेंट सादे  लिबास  में  १२  बनाई  १९५८  को  उपर्युक्त ट्रेन  पर  सवार  हुए  ।  योजना  यह  थी  कि

 गाड़ी को  बैरकपुर  के  हाल्ट  स्टेशन  पर  राक  दिया  जाय  जहां  पूरी  तलाशी  लेने के  लिये  सीमा-शुल्क

 कर्मचारियों  का  मुख्य  दस्ता  पहले  से  ट्री  कनात  कर  दिया  गया  था  ।  लेकिन  गाड  ने  वहां  गाड़ी  रोकने

 से  इंकार कर  दिया  ।  उस  स्टेशन  से  लगभग  २  मील  a  जा  कर  कु  छ  उपद्रवियों  जिन  के

 बारे  में  यह  सन्देह  किया  जाता  है  कि  वे  सुपारी  के  तस्कर  व्यापारी  गाड़ी  को  जबरदस्ती रोक  दिया  ।

 सादे  लिबास  वाले  दोनों  अधिकारियों  पर  area  किया  गया  |  बारकपुर  हाल्ट  रेलवे  स्टेशन  पर

 प्रतीक्षा करने  वाला  मुख्य  दस्ता  ट्रेन  को  वहां  नਂ  कते  देख  कर  स्टेशन  की  झोर  चला  गाड़ी

 पकड़न
 के

 लिये  समय  रहते  वहां  पहुंच  गया  |  वह  कुछ  नाजायज  सुपारी  बरामद  करन  कुछ  लोगों  को

 हिरासत में  लेने  में  भी  सफल  रहा  ।  उपयुक्त  पुलिस  रेलवे  अघिकारियों  के  परामर्श से  इस

 पुरे  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 गाज  के  आचरण  की  भी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 विदेशों  मं  प्रशिक्षिका

 श्री  वि०  दास०  गुप्त
 :

 १०२५८
 att  ही०  ato  मुकर्जी

 मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिस  में  यह  दिखाया

 गया  gt

 वैज्ञानिक  श्र  प्राविधिक  अर्हताओं  वाले  कितने  भारतीय  इस  समय  विदेशों  में  कार्य

 कर  रहे है

 मूत  watt  में
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 त्येक  देश  में  उन  की  संख्या  कितनी-कितनी  है  ;

 क्या  कभी  उन्हें  भारत  में  नोकरी  देने  का  झ्राइवासन  दे  कर  यहां  क  के  कहा

 गया  Wik

 यदि  नहीं  तो  क्यों  ?

 मंत्री  ato  ब०  शर  उपलब्ध  जानकारी  का  एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ७३]

 श्र  यह  मामला  विचाराधीन है  a  कुछ  निश्चय  किये  गये  हैं  ।

 दुर्गापुर  का  इस्पात  कारखाना

 पंडित  हवा  ना०  तिवारी  :

 1१०२४.  श्री  बि०  दास  गुप्त  :

 न  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 ger
 :

 खान  इंजन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दुर्गापुर  में  इस्पात  थ  कारखाने  के  निर्माण में  लगी  फर्म  द्वारा  नौकरी

 देने  के  मामले  में  स्थानों  लोगों  था  प्रति  किये  जाते  वाले  भेदभाव  की  कोई  खबर  मिली

 इसे  दुर  करने  क  लिय  सरकार ने  क्या  कार्षवाह्दी की  है
 ?

 खान  इंजन  मंत्री  स्वर्ण
 :

 ओर  )  सरकार  को  तो  स्थानीय

 लोगों  के  प्रति  पक्षपात किये  जाते  की  कोई  खबर  नहीं  मिली  लेकिन  इस अ्राशय की एक की  एक  अखबारी

 खबर  की  कौर  मेरा  ध्यान  गया  इस  की  जांच  की  गयी  थी  ।  यह  विश्वास  करने  का  लिये  मेरे  पास

 कोई  कारण  नहीं है  कि  दुर्गापुर  के  निर्गाण  कार्य  में  लगी  फर्म  ने  स्थानीय  लोगों  के  प्रति  भेदभाव

 किया है  ।

 एम०  ई०  एस०  के  ठेके

 T¥Y0 Ro.  श्री
 स०

 ० हँ ५
 बनर्जी

 :
 क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  विभागीय  ठेका  करार  का  उल्लंघन  कर  एम  ०  ई०  एस०  में  लाभप्रद  कामों के  संबंध

 में  हेर-फेर  कर  ठेके  दे  दिये  जाते  शौर

 क्या  कानपुर एम०  ०  एस०  में  इस  प्रकार  की  घटना  होने  की  सूचना  मिली  कौर

 यदि  तो  इस  मामले में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  :  हेर  फेर  कुछ  ऐसी  बातों  के  कारण  करनी

 पड़ती  है  जिन  का  टेंडर  संबंधो  कागजात  जारी  करते  समय  पता  नहीं  रहता  ।  हेर  फेर  करते  समय
 या  वालीਂ  मदों  में  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाता  |

 we  (7).  हाल  ही  में  एक  गुमनाम  पत्र  में  यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  ठेकेदार

 के  फायदे के  लि  कुछ  अस्थायी  इमारतों  को  रंगने  के  स्थान  पर  उन  पर  प्लास्टर  चढ़ाया  जा  tat
 है  ।  इस  मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।

 =

 मल  dist  में
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 उच्चन्यायाल  न  feat

 T#PORL.  श्री  Fayfa  feet  :  क्या  गुह-कार्य  मंत्री  ३०  १९५७  मे  तारांकित  प्रशन  संख्या

 Cy  था  उतर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  छापा  करेंगे  कि  :

 |  कं  )  उच्च  न्यायालय  की  छतरियां  कम  करने  /  प्रश्न  पर  विचार  ध  संबंध ्र  में  कितनी  प्रगति

 कौर
 हुई  है

 किन-किन  उच्च  न्यायालयों  ने  इस  अनुरोध  पर  अनुकूल  उत्तर  दिया  है  ग्रोवर  वह  किस

 सीमा  तक  अतुल  है  ?

 संतरी  गो०  ख०  :  पर
 लोक

 सभा
 पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिस  में  Re Uy  शर  ges  सें  उच्च  न्यायालयों  ८  काम  दिन  दिखायें  गये  हैं  |

 परिशिष्ट  ४,  श्ररुबन्ध  संख्या  ७४]  इस से  यह  प्रगट  जायेगा  कि  EOC)  की

 तुलना  में  सभी  उच्च  न्यायालयों  में  १६४५८  मसें  काम  के  दिनों  की  संख्या  में  त्र ८  हुई  है  ।

 लेखकों  को

 1*१०३२.  श्री  दलजीत  सिह  :  कया  वैज्ञानिक  गवेबगाशौर  सांस्कृतिक-कार्ष  मंत्री  ६

 eXS  &  ग्र तारांकित  प्रशन  संख्या  RVs  के  उत्तर  घा संजंतर  मेंह  बताने  को  छपा  करेंगे  कि  :

 लेखकों  की  परिचय  बल
 ay

 dart  करने  में  wa  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 कौर  ~

 ae  कब  तक  प्रकाशित  हो  जायेगी  ?

 tiaras  गवेषणा  श्र  सांस्कृतिक-किये  मंत्री  कबीर )  :  शौर

 दीयों की  फिर  से  जांच  दौर  सम्पादन किया  जा  रहा  प्रस-कापी  दिसम्बर  ae  तक  तैयार  होने

 झर  प्रकाशन  eeue FT में  हो  जाने की  आशा  है  ।

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  तेल  ie  प्राकृतिक  गस  आयोग  की  यवका  का  att

 1*१०३३.  श्री
 प्र्०  ज्ञ०  गोपालन

 :

 Lat  to  बे०  विपुल  राव  :

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देहरादून  में  तेल  प्राकृतिक  गैस-महायोग  के  भू-भौतिकी य  वर्कशॉप  में  प्रधान  मंत्री

 के  दौरे  का  विवरण  देने  थे  लिये  विभिन्न  समाचारपत्रों  के  संवाददाताओं को  आमंत्रित  गया

 कया  यह  सच  है  कि  उन्हें  वकंशाप  में  घुसने  से  रोक  दिया  गया
 यदि  तो  atc

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  संवाददाताओं  ने  इस  विषय  पर  एक  संकल्प  स्वीकार

 किया है  ?

 मूल  प्रेग्नेंसी  मे
 1Who  is  Who  of  Indian  Writersਂ
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 fara  ate  तेल  मंत्रों  के०  Jo  मालवीय  )
 :  से

 देहरादून  में  तेल  कौर  प्रा ज  तिक
 गैस  आयोग  में  प्रधान  मंत्रो  था  आगमन  घ  सदा  की  भांति  विभिन्न  समाचार-पत्रों  ait  ऐजेंसियों

 फे  संवाददाताओ्रों  को  झ्रायोग  पा  विभिन्न  भवनों  जिन  में  W-atfoate  वकंशाप  भी  शामिल  हैं  ,

 प्रवेश-पत्र  दिये  गये  इस  संयंत्र  में  वहां  हते  वाले  कार्य  को  देखने  i  लिये  भी  सारी  सुविधायें  प्रदान

 की  गयी  थीं  ica  एक  कमरे  थ  atta  भू-भौतिकीय  वर्कशॉप  के  संबंध  में  जहां  गोपनीय

 प्रकार  का  कार्य  होता  उन  से  कहा  गया  था  कि  वे  उस  में  जाने  का  न  करें  ।

 जी  हां  ।

 यूरोप  से  प्रुद्धोपकरण  को  खरीद

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :
 १०३४,

 Lat
 wisi  भाई  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  बचा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सवब  है  कि  भारत  सरकार  ने  हाल  ही  में  एक  यूरोपियन  फर्म से  युद्धोपकरण

 खरीदा

 क्या  यह  भो  सच  है  कि  युद्घोपकरग  को  दोषपूर्ण  पाया  गया  wit

 यदि  ता  इस  लोहे  थ  कत स्व हूप  कितना  घाटा  हुआ  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  जी  हां  ।

 ait  PeYR—¥E  में  एक  यूरोपियन  फर्म  से  खरीदे  गये  कुछ
 पਂ

 दोष  पूर्ण

 होने  का  संदेह  या  |  इसलिये  जांच  आरम्भ  की  गयी  थी  और  वह  अभी  चल  रही  है  |

 दिलो  तथा  जमा वल  प्रदेश  के  लिये  भारत  प्रशासन  थाना  को  संयुक्त  पदालि

 PRAY.  श्रीमती  इला  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  तथा  हिमाचल  प्रदेश  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिये

 भारत  प्रशासन  सेवा  की  एक  अलग  पदालि  बनाने  का  प्रइन  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है  ;

 (a)  कब  तक  afar  नादेयी  होने  की  संभावना है  ?

 पगली-कार्य  मंत्री
 गो०  ब०  कौर  दिल्‍ली  हिमाचल  ६  रेग

 के  लिये  भारत  प्रशासन  सेवा  झर  भारत  पुलिस  सेवा  की  संयुक्त  पदालियां  बनाने  का

 afar  रूप
 से  हो  गया है  ।

 दोनों  संघ
 राज्य-क्षेत्रों  के  लिये

 भारत  प्रशासन  सेवा  भारत  पुलिस  सेवा  की

 संयुक्त  पदालियां  इसलिये  बनायी जा  रही  हैं  जिस से  कि  भारत  प्रशासन  सेवा  तथा  भारत  पुलिस

 सेवा  के
 अधिकारियों

 का  एक  अलग  रक्षित पूल  रहे  जो  कि  हिमाचल  प्रदेश/दिल्‍ली  प्रयासों  को
 सरलता

 से  उपलब्ध  हो  सके  कौर  इन  प्रशासनों  को  अन्य  राज्यों पर  इस  बात  के  लिये  निर्भर  न

 रहना
 पड़े

 कि
 वे

 अपने  अधिकारियों  को  अल्पकालीन  श्रद्धा  के  लिये  प्रतिनियुक्त  करें
 जिससे  उन  प्रशासनों  को  दक्षता  के  उच्चतर  स्तरों

 पर  लाया  जा

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 बाल  कल्याण

 1१०३६.  श्री  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  बाल  कल्याण  संवर्धन  के  लिये  कोई  विशेष  योजना  बनाई  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  है  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  हां  ।

 लोक  सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता ti
 परिशिष्ट  ४,

 झनुबन्घ  संख्या  ox]

 विज्ञान-संवहन  के  लिये  भारतीय  कलकत्ता

 1१०३७.  frat  रेगन  चक्रवर्ती  :

 सुबोध  हुं सदा

 वैज्ञानिक  गवेषणा  att  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञान-संवर्धन  के  लिये  भारतीय  सरकारी  निधि  से  ही

 चलती है  ;

 इस  सन् था  को प्रतिवर्ष  कितना  केन्द्रीय  दिया  जाता  है  ;

 क्या  ara  की  ge  १९५८  की  विशेष  साधारण बैठक  में  इस  प्रस्ताव के  रद्द

 हो  जाने पर  कि  समीक्षा  समिति  नियुक्त  की  ae  के  प्रधान  ने  स्तीफा  दे  दिया है  ;

 यह  विनिश्चित करने  के  लिये  कि  सन् था  को  दिये  गये  अनुदान  को  उचित  रूप  से  ४

 खर्चे किया  जाता  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 जिलानी  war  श्र  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  :  नहीं  ।

 सन् था को को  PeUR—VY  में  €,८८,०००  रुपयों का  BAe  दिया  गया  था

 WEYo—YS  में  G 8k, Yoo  रुपयों  का  ॥

 नहीं  ।

 सरकार  कुछ  व्यक्तियों  को  प्रशासन  परिषद्‌  तथा  वित्त  समिति में  मनोनीत करती
 तथा  यथोचित  अहंता  प्राप्त  लेखा  परीक्षक  द्वारा  परीक्षित  लेखों का  विवरण  मंगाती  अ्ौर एक एक

 ऐसा  प्रमाणपत्र  भी  मंगाती  है  कि  जिन  प्रयोजनों  के  लिये  अनुदान  दिया  गया  था  वे  उन्हीं  के

 लिये  खर्चे  किये  गये  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त सन् था  के  लेखों  की  भारत  के  महानियंत्रक  लेखा  परीक्षा

 द्वारा भी  जांच-परीक्षा  की  जा  सकती है  ।

 स्उनलेस  स्टील

 1*  १०३८.  श्री  सुनाया  श्रम्बलम  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  कौर  सांरकृत्कि-कायम  मंत्री  २१

 @eyus  के  तारांकित  get  संख्या  ३७०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  में  स्टेनलेस स्टील  बनाने  के  लिये  एक  बड़ा  संयंत्र  स्थापित करने  के  wat

 पर  सरकार ने  अन्तिम  विचार कर  लिया  है  ;

 6६]  प्रेमी  में

 ‘Indian  Association  for  the  cultivation  of  science,
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 यदि  तो  उसे  कहां  बनाये  जाने  की  संभावना  है  ;

 उसकी  उत्पादन  क्षमता  कया  होगी  तथा  उसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  है
 ?

 पे ज ज्ञानिकਂ  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्प  मंत्री  हुमायूँ  कबीर )  इस  प्रकार  के

 एक  बड़े  संयंत्र  की  स्थापना  सम्बन्धी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  क्योंकि  पहिले  यह  विनिश्चय

 करने  का  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि  FAT  भारत  सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  किये  जानें  वाले

 प्रस्तावित  एलाय  स्टील  संयंत्र  में  १००  टन  स्टेनलेस  स्टील  बनाने  का  परीक्षण  सफल  होता  है  अथवा

 नहीं
 |

 कौर  (7).  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 समय  क्षेत्रीय  परिषद

 1  श्री  fac  च०  गश क्लच
 1१०३४.  Lait  रामेश्वर  zifeat  :

 क्या  गृह-कार्ड मंत्री  १७  १९५८  के
 तारांकित

 wet  संख्या  lak  छके  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  सभा-पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  बारे  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय क्षेत्र  परिषद्‌  की
 ४  जनवरी  gays  की

 बैठक
 में  नियुक्त की  गई  उस

 समिति ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  जिससे  रिहांड  परियोजना  से  मध्य  प्रदेश  को  जल  तथा  बिजली

 देने  के  प्रदान  पर  विचार  करने  के  लिये  कहा  गया  था  ;

 यदि  तो  ये  सिफारिशें  किस  प्रकार की  हैं  ;

 उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ;

 मातापिता  art  से  मध्य  प्रदेश  को  पानी  देने  के  लिये  नहरें  बनाने के  काम  में
 कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 मंत्री  ato  ao  नही ं।

 कौर  wet  ही  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 माता  तिला  area  से  मध्य  प्रदेश  की  २५०  मील  लम्बी  कुल  नहर  में  से  कभी  तक  ३६

 मील  लम्बी  भींडर  नहर  बनाई  जा  चुकी  है
 ।

 वरिष्ठ  सेवा  समिति

 श्री  भ्ीवारायण  दास

 at  वाजपेयी

 यतो  पिल्ले

 श्री  जीवन

 1*१०४०

 थ

 L at  गोरे

 वित्त  मंत्री  ७  १९४५८  के  तारांकित प्रदान  संख्या  १४९७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  की  वरिष्ठ सेवा  समिति  की  रिपोर्ट  पर  अब  तक  अन्तिम
 रूप

 से  विचार  किया  जा  चका  है  ;  कौर

 मल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  है ं?

 उपमंत्री  तारकेदवरी  :  नहीं  |

 लाल  समिति की  रिपोर्ट  में  अधिकारियों  को  श्रलग-्रलग  सूचियों  में  वर्गीकृत  किया

 गया  है  जिन  में  २७४  अधिकारियों के  नाम  प्रशासकीय  कर्मचारी  वर्ग  में  शौर  २८३  अ्रधिकारियों

 के  नाम  विकास  पक्ष  में  शामिल  किये  गये  सूक्ष्म  परीक्षण  तथा  जीवन  बीमा  निगम

 से परामशं  कर  लेने  के  बाद  इन  सभी  अघिकारियों को  समुचित  वेतनक्रमों  में  उपयुक्त  पदों पर
 रख  दिया  गया  है  ।  प्रत्येक  वेतन  क्रम  की  पारस्परिक  वरिष्ठता  लाल  कमेटी की  उप पत्तियों

 के  आधार  पर  निश्चित  कर  दी  गई  है  ।

 बुनियादी  दिक्षा

 *2o¥ 2.
 श्री  gata  ्र ह: 4 पदा  :

 क्या
 शिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  af  दी  शिक्षा का  साहित्य  निर्माण करने  की  योजना  को  afar  रूप  दे

 गया  है  ;

 यदि  तो  योजना  को  कार्यान्वित करने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;

 इस  दिशा  में  art  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री
 का

 ०
 लाठ  श्रीमाली )  :  से  लोक-सभा  के  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ७६]

 era  के  निकट  तेल  के  लिये  छिद  करना

 प  १०२.  |
 थी  राम  कृष्ण  :

 सरदार  इकबाल  सिह  :

 क्या  खान  प्रौढ़  मंत्री  २०  exc  के  तारांकित प्रदान  संख्या  ११०३

 के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या तब  से  रूस  से  छेद  करने  वाला  दल  पार्टी  )  ar  गया  है  ;

 यदि
 तो

 कया  बम्बई  राज्य  के  पास
 न्य हि.) कोम्ये

 में  तेल  के  लिये  खुदाई का  काम  चालू
 हो  गया  है  ;  कौर

 sot  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 fort  और  तेल  मंत्री  के०  दे०
 हां  ।

 १  १९५८  को  १६००
 मीटर  की  गहराई  तक  छिद  किया जा  चुका  है

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सैनिकों के  लिये  मकान

 1*१०४३.  श्री दी  चे  wal  :
 प्रतिरक्षा  मंत्री  Rays  क  तारांकित प्रदान  संख्या

 २११६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  सैनिकों  के  लिये  मकान  बनाने  की

 उस
 योजना  के  सम्बन्ध  में  क्या

 प्रगति  हुई  है  जिनमें  सैनिक  स्वयं  श्रमदान  करेंगे  ?

 पश्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  २६-४-१६९४८  को  भ्रम्बाला  में  झा घास

 स्थान  बनाने की  परियोजना  को  प्रशासकीय  तौर पर  मंजूर  कर
 लिया

 गया  था  |  इस  परियोजना

 का  काम  २६-५-५८  को  ्  SAT AT  |  १२००  क्वाटर  बनाने का  काम  शुरू  किया  गया  है

 इसमें  संतोषप्रद  प्रगति हुई  दोष  २५०  के  शीघ्र ही  शुरू  होने  की  वादा  की  जाती  है
 |

 भारत का  राज्य  बंक

 सरदार  इकबाल  fag  :

 TR  Love
 ‘Lattadt  इला  पालचौघरी  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  के  राज्य  बैंक  के  एककों  के  पाकिस्तान  में  अपना  कार्य  संचालन  के
 सम्बन्ध

 में  पाकिस्तान  सरकार  से  कोई  करार  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ;  शौर

 इस  करार  के  ata  कितनी  कौर  किन  किन  शाखाओं  को  काम  करनें  दिया  जायेगा  ?

 तथा  अ्रसेनिक  व्यय
 मंत्री

 गोपाल  रेड्डी )  :
 से

 गंज  शौर  चिटगांव की  शाखाओं  के  अतिरिक्त  पाकिस्तान के  राज्य  बैंक  ने  भारत  के  राज्य  बैंक

 की  लाहौर ate  ढाका
 शाखाओं

 को
 निश्चित

 काल  के  लिये
 अपना  काम

 चलाने  देने
 का

 हाल  ही

 में  निर्णय  किया है  ।  ae  निर्णय  भारत के  राज्य  बैंक  के  आवेदन  के  फलस्वरूप  हुआ  है  श्रतएब

 madre  करार  के  औपचारिक  रूप  से  किये  जाने  का  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 सीमा  ace  प्रक्रिया  तथा  संगठन  समिति

 S  थी  वाजपेयी  :

 प*  १०४४.
 ‘Lat  रघुनाथ  fag  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमा  शुल्क  प्रक्रिया  तथा  संगठन  समिति  ने  झ्र पनी  रिपोर्ट  भेज  दी  है  ;  ak

 यदि  तो  देर  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  समिति  ने
 अभी  तक  अपनी  अन्तिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत

 नहीं
 की  इस  समिति

 को  २  १९५७  को  बनाया  गया  था  कौर  उससे यह  कहा  गया

 था
 कि

 वह  भ्र पनी  नियुक्ति  की  तारीख  से  €  महीनें  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दे  ।  परन्तु
 जब  उसकी

 cert  विभागीय  तथा  सार्वजनिक  प्रश्नावली  के
 उत्तरों  से  यह  पता

 चला  कि
 समिति

 को

 hia  अंग्रेजी  में

 185(A)



 URY  लिखित  उत्तर  ८  ges

 सीमा  ्य  की  सदस्यों  की  उससे  ates  ब्यौरेवार  छानबीन  करनी  होगी  जिसके  बारे
 में

 मूल रूप  से  दृष्टिपात  करना  जरूरी  उसकी  कालावधि  ३१  १६५८  तक  बढ़ा  दीਂ

 we  ऐसी  भ्राता  है  कि  समिति  उस  तारीख  तक  agit  रिपोर्ट  दे  फिर भी  समिति  समय

 समय पर  प्रक्रिया  सम्बन्धी  मामलों  पर  अन्तरिम  सुझाव  देती  रही  है  शौर  सरकार ने  उन  में  से
 अधिकांश  के  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही कर  ली  है

 इस्पात  पुन चलन  मिलें

 पीड़ित  ato  नाम  तिखारो  :

 d  श्री  |" ह»  के०  देव

 इकबाल  सिह

 स्थान  धौर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  कुछ  राज्यों  में  शीघ्र ही  इस्पात  पुनर्बलन की  मिलें  स्थापित की  जाने  बाली  हैं  ;

 उन  राज्यों  के  नाम  कया  हू  तथा  उनमें  किन  स्थानों  पर  मिलें  खोली  जायेंगी
 ?

 खान  ate इंधन  मंत्री दार  प्  श्र  सरकार ने

 केरल  तथा
 के  उत्तर  बिहार में  एक  एक

 नया  एकक  खोलना  मंजूर  कर  लिया

 एक  मिल  धर  में  विशाखापट्नम  तथा  दूसरी  श्रीराम  में  खोलने  का  निर्णय  पहिले  ही

 मंजूर हो  चुका  है  ।  बिहार  तथा  केरल  के  आवेदन  पत्र  विचाराधीन  हैं  ।

 महा  लेखा  परीक्षकਂ  तथा  महा  लेखापाल  का  कार्यालय

 1१०४७.  शी  हरिश्चन्द्र  सायर  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  वि  :

 क्या  सरकार  ने  ऐसा  कोई  निर्णय  किया  है  कि  महालेखा पाल  तथा  महालेखा पाल  के

 कार्यालयों को  राज्य  सरकारों  के  मुख्यालयों  में  स्थापित  किया  जायें  ;

 यदि
 तो

 इसके  प्रसारण  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  चुकी  है  ;  कौर

 इस  निर्णय  को  कार्यान्वित करने  के  लियें  कया कार्यक्रम  बनाया गया  है  ?

 flat  उपमंत्री  तारकेश्वर  सिन्हा  ):  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के

 सचिवालय  जिन  स्थानों  पर  हैं  उन्हीं  स्थानों  पर  महालेखा पाल  के  कार्यालय  स्थापित  करने की  सामान्य

 नीति  है  ।

 आजकल  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  इस  नीति  को  अमल  में  लाया  जा  रहा  है

 कौर  केवल
 चार  कार्यालयों

 को
 छोड़कर  दोष  कार्यालय

 राज्यों
 के  मुख्यालयों  में  ही  स्थित हैं  ।

 जिन  चार  कार्यालयों  को  अभी  तक  राज्यों  के  मुख्यालयों  में  नहीं  रखा

 नाएएगएएए

 मल  रंगरेजी  मे
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 सलम  लौह  वयस्क

 थो सुनाया  रूबल :  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  २८

 aus  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  Rao  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  मद्रास के  सैलम  से  प्राप्त  होने  वाले  लौह  वयस्क  के  नमूनों  की  राष्ट्रीय

 द्वारा  की  परीक्षा के  नतीजें  की  रिपोर्ट  झरा  गई  है  ;  धौर

 यदि  तो  रिपोर्ट  कैसी  है
 ?

 खान  धौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  fag):  wit  तक  सेलम
 मेगनेटाइट  के  निम्नलिखित  पहलुओं  पर  राष्ट्रीय  प्रयोगशाला में  जांच  की  गई  है

 और  इन  जांचों  से  सम्बन्धित  रिपोर्टों  की  प्रतियां  सभा  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध हैं

 (१)  निम्न स्तर  के  कच्चे  लोहे  का  श्रभिदोधनਂ

 (२)  वयस्क की  प्रद्धास्यता

 (३)  निम्न  स्तरीय  ace  से  उत्पन्न  चुम्बकीय  संकेन्द्रण agent  श्रथ्ययन  |

 भाषायें  सीखने  को  तकनीक

 श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :
 १०४९

 ग
 att  दामानी

 नया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  इंस्टीट्यूट  लंदन  के  दिक्षा  के  प्रोफेसर  डा०

 सी०  गेटे नो  को  भारत  सरकार  नें  उनकी  उस  तथाकथित तकनीक  के  सम्बन्ध  में  भाषण  देने  क

 लिये  आमंत्रित  किया  है  जिसके द्वारा  कोई  भी  आदमी  किसी  भी  भाषा को  दस  दिन  में  सीख

 सकता है  ;  AT

 यदि  तो  उनका  क्या  कार्यक्रम है  ?

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  डा०  अपनी  व्यक्तिगत  हैसियत  से

 भारत  ars  थे  नई  दिल्‍ली  में  उनकी  उपस्थिति का  फायदा  उठाकर  सरकार  ने  उन  लोगों  के

 लिये  जो  दिक्षा  के  इस  पहलू  में  रुचि  रखते  उन  से  उनकी  उस  तकनीक  का  प्रदर्शन  करने  की

 पार्थ ना की  थी  जिससे  एक  ध्वन्यात्मक  भाषा  थोड़े ही  समय  में  लिखना  ate  पढ़ना  सीख  सकता है  |

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 प्राविधिक  जनजाति  सम्बन्धी  श्रावरयकतापें

 प  OO,
 श्री  fro  WA  :

 श्री  दामानी  :

 बया  खान  शौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  द्वितीय
 पंच  वर्षीय

 योजना  की
 शेष  अवधि  कौर  तृतीय  पंचवर्षीय  योज़ना  की

 Hast  slash  में
 1B  enefication.  *Reducibility.  3Magnetic  Concentrate.  4Sintering.



 RARE  लिखित  उत्तर

 अवधि  के  लिये  तेल  तथा  प्राकृतिक गेस  झा योम  से  उसकी  प्राविधिक  जनदाक्ति  की  ऑ्राघइयकतायें

 बतलाने  वाली  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  उसमें  बताई  गई  थावइयकता  क्या  हैं  ;

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापना  के  लिये  प्रस्तावित  दो  तेल  परिष्करणियों के  लिये

 प्रविषिक  कर्मचारियों  की  इसी  प्रकार की  रिपोर्ट  सरकार के  सलाहकार  मास्टर  ी लसें

 से  प्राप्त हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उक्त  सलाहकार  द्वारा  बताई  गई  झ्रावइ्यकतता कितनी

 fara  झोर  तेल  मंत्री  के०  दे०  हां  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  छिद्र  ak  इंजीनियरिंग

 निदेशालयों  की  प्राविधिक  जनशक्ति  की  ध्रावइ्यकताओ्रों  को  बताने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा

 के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ४,  ara  सख्या  ७७]

 कौर  मैसेज  फास्टर  ह्वील से  ने  भी  गोहाटी  परिष्करणी चलाने  के  लिये

 ares  परिष्करणी के  कर्मचारियों  की  सूची  वाली  एक  रिपोर्ट  भेजी  है  कुल

 संख्या  ४५०  में  से  लगभग  २२४  प्राविधिक  कमं चारी  हूँ  )4  सलाहकार  की  बरौनी  परिष्करणी

 सम्बन्धी  रिपोर्ट  ait  तक  नहीं  ae  ।

 संगीत  नाटक  शभ्रकादमी

 १०४१.  शो  रामकृष्ण  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  घौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री यह

 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  संगीत  नाटक  अकादमी  अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  प्रकाशित  नहीं

 करती श्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 natant  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  :  श्र

 प्रभी  तक  कोई  वार्षिक  रिपोर्टे  प्रकाशित  नहीं  हुई  परन्तु  wert  समय

 समय  पर  बुलेटिन  निकालती  रही  है  कौर  चालू  वित्तीय वर्ष  समाप्त  होने  के  पहले वह  PKRਂ

 की  प्रविधि  के  लिय  अपनी  एक  पंचवर्षीय  रिपोर्ट  निकालने  का  विचार  कर  रही  है  ।  यह  की  जाती

 है  कि  अकादमी  उसके  बाद  oot  वार्षिक  रिपोर्ट  प्रकाशित  किया  करेगी  ।

 नेपाल  को  भारतीय  सहायता

 प  *2oXR.  श्री  दी०  चं०  फार्मा  :  कया  वित्त  मंत्री  २०  ReYY  के  तारांकित

 संख्या  १३८६  के  उत्तर
 में  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  नेपाल  सरकार  को  उसकी

 विकास  योजनाओं
 के

 निष्पादन  के  लिये  दी  जाने  वाली  सहायता  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 उपमंत्री  ब०  रा०  :
 झपे क्षत  जानकारी  बताने  वाला  एक  विवरण

 सभा  दे  पटल  पर  रखा  जाता  है  ह  परिशिष्ट
 %,

 झनुवन्ध  संख्या
 |

 es
 उमूर  अंग्रेजी में a
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 दिल्‍ली  प्रशासन  को  सहायता

 ११०५३.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  नगरपालिका  निगम  की  वित्तीय  सहायता  की  ज़रूरत  का  निर्धारण

 करने  के  लिये  एक  विशेष  अधिकारी  नियुक्त  किया  गया  था ;

 क्या  इस  अधिकारी  ने  भारत  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  भेजी

 यदि  तो  इस  रिपोर्ट  का  ब्यौरा

 मंत्री  गो०  ब०  :  नहीं  ।

 अभी
 तक  नहीं  ।

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 होशियारपुर  के  निकट  तेल  के  लिये  छिद  करनाਂ

 |  शी  बाजपेयी :

 प1* १०४५४  श्री  प्र०  के०  देव

 इकबाल  सिंह :

 खान  पौर  इंजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  होशियारपुर  के  निकट  बुला  में  तेल  के  लिये  छिद्र  करने  का  काम

 दुरू  कर  दिया  गया  है  ;  पौर

 यदि  तो  उसके  नतीजे  क्या  हूँ
 ?

 fart  कौर तेल  मंत्री  के ०  दे०  जी  हां  |  होशियारपुर के  निकट

 बुला  में  छिदा  का  कार्य  ६  १९५८  को  शुरू  किया  गया  था
 ।

 २६  तक  २१६२  मीटर  तक  छिद्र  हो  चुका  है  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  क्यारियों  का  स्थायी  किया  जाना

 १६३२.  श्री  पद्म  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  शिक्षा  तथा  स्वास्थ्य  विभाग  के  बहुत  से  पदों  की

 स्थायी  नहीं  किया  गया  है  ;  कौर

 जब  प्रादेशिक  कमेंट्री  प्रादेशिक  परिषद  के  अधीन  झायेंगे  तो  उनकी  क्या  स्थिति

 क्या  उन्हें  सरकारी  कर्मचारियों  की  तरह  निवृत्ति-वेतन  मिलेगा  sera  उन  पर  ज़िला

 बोर्ड  के  कर्मचारियों
 पर

 लागू  होने  वाले  नियम  लागू  होंगे
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  जी  इन  महकमों में  बहुत से

 अस्थायी  पद  हूँ  जिन्हें  स्थायी  नहीं  बनाया  गया  है  ।

 मूल  किन] प्रंग्रे ज़ी  में

 *Drilling  Operations
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 तबादल
 ()  शायद  माननीय  सदस्य  का  मतलब  हिमाचल  प्रदेश  के  उन  कर्मचारियों  से  है

 रिटोरियल कौंसिल  में  हो  गया  है  ।  यदि  ऐसा  तो  इसके  लिये  टी रिटोरियल कौंसिल  एक्ट

 लथा उ  मातहत  बनाये  गये  नियमों  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  तबादला  किये  गये  सरकारी

 रेलों  की  सेवा  की  शर्तों  केन्द्रीय  सरकार  की  पहले  मंजूरी  लिये  कोई  ऐसी  त  पेली

 जायेगी  जिससे  उनके  हितों  को  हानि  पहुंचे  ।  इन  कमंचारियों को  पेन्शन  देंने  के

 र  किया  जा  रहा  है  जो  उन्हें  प्रशासन  के  प्राचीन  नौकरी  करते  रहने  पर  मिलती  |

 त्रिपुरा  की  सीमा  बंदी  द

 श्री  बांगी  ठाकुर  :  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  wth  कि

 त्रिपुरा  की  सीमा  बन्दी  कौर  भूमि  के  सामान्य  सर्वेक्षण  के  काम  में  जो  लोग  लगें  हुये  हैं

 उनकी  कुल  संख्या  क्या  है
 ;

 )  क्या  उन्हें  सौंपे  गये  इस  कार्य  के  लिये  कोई  विशेष  मासिक  भत्ता  दिय

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ?

 जाता  है  ;

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  एसा  बताया गया  है  ols

 भूमि
 सर्वेक्षण  में  ४५४  लगे  हैं  ।  इसके  प्रतिरक्षित  पिछले  खुले  मौसम  में  भारत-पाक  सीमा  बंदी  करने

 काम  में  २७  लगे  हुये  थे  |

 _  सामान्य  भू-सर्वेक्षण  कार्य  में  इन  लोगों  को  कोई  भत्ता  दिया  जा  सकता  ।  सीमा

 के  लिये  दिया  जानें  वाला  यात्रा  दैनिक  भत्ता  तथा  वह  विशे  ra  जो  N@eNte ot patina a 3 वर्ग  के

 गलियों  कौ  मिलता  उसे  बतलाने  वाला एक  विवरण  लोक-सभा  के
 rfi

 खप
 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  98]  Be

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 यात्रा  भत्ता  क
 1१६३४.  श्री  वाजपेयी  :  क्या  गृह-कार्य  २४ aie,  १९५८  के  अतारांकित  प्रशन

 संख्या
 ERY  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क  )  FAT  8&yus  में  प्रत्येक  मंत्री  द्वारा  जो  राशि  यात्रा  तथा Ps  wat  के  रुप  में  ली  गई  है
 उससे

 ा
 जानकारी  तक  एकत्रित  हो  चुकी  a

 यदि  तो  क्या  उसे  पटल  पर  रखा  जायेगा  ।

 हु  ह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रों  :  (  )  शौर  (  ).  raferai  जानकारी
 का  घी  थि

 भाग  एकत्रित हो  चुका  है
 ।  चालू सत्र  में ह

 दमी  पहल  त्  ea  eis
 |

 हिताय  श्राम  चनावों  को  रिपोर्ट

 ह  १६३४५.  श्री हेम  राज  :  क्या  विधि  मंत्री  १३
 i
 नवम्बर  के  तारांकित wear

 सख्या  १०८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  1  पचना द
 आयुक्त ने दूसरे श्राम ने  दूसरे  झाम

 चनावों की  रिपोर्ट पेश  की  है  ?

 उपज
 ज  शु

 रन विस  :  नहीं  ।
 ग  a  ee

 मूल  अंग्रेज़ी में



 ८  EUS  लिखित  उत्तर  VRIES

 अनुसूचित  जातियों  ale  झ्तुसुचित  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  पदों  का  रक्षा

 १६३६.  थी  सीरिया  :.  क्या  गेह-कार्य मंत्री  ३  मार्चे  १६५८  के  प्रशन  संख्या

 ८०६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकारी  नौकरियों  के  लिये

 सूचित  जातियों  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  आरक्षण  सम्बन्धी  जानकारी  उपलब्ध  है  शौर

 क्या  उसे  सभा-पटल  पर  रखा  जायगा  ?

 जगह-काय  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  :  श्री  तक  प्राप्त  जानकारी  बताने  वाला

 एक  विवरण  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट ४,  झनुबन्ब  संख्या  ८०]

 ae  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  प्राप्त  होते  ही  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बम्बई  में  माध्यमिक  दिक्षा

 TLR.  भी  पॉगरकर :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सन्‌  PENS—KE  में  माध्यमिक  शिक्षा  का  पुनर्गठन  करने  के  लिये  बम्बई  सरकार  ने

 कितनी  योजनायें  भेजी  हैं

 क्या  इनमें  से  कोई  योजना  मंजूर की  गई  है  ;  कौर

 इस
 प्रयोजन  के  लिये  बम्बई  को  कितना  रुपया  दिया  गया  हे  अथवा  दिये  जानें  का

 प्रस्ताव है  ?

 पंजिका  मंत्री  का०  Ato  दस

 हां ।
 C9, RVR  लाख  रुपये  देनें  का  प्रस्ताव  है  ।

 बम्बई  की  क्रीड़ा  संस्थायें

 1१६३८.  श्री  पांगरकर  :  व्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सन्‌  PEXO—¥S  PERS—RE  में  बम्बई  राज्य  की  क्रीड़ा  संस्थानों  को  हन

 की  कुल  कितनी  रानी  मंजूर  की  गई  है  ;  श्र

 जिन  क्रीड़ा  स़्थानों  को  ये  अ्रनूदान  दिये  गये  उनके  नाम  क्या  हूँ
 ?

 परीक्षा  मेंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  :  अनुदान  केवल  अ्रखिल  भारतीय  क्रीड़ा  संघ

 को
 दिये

 जाते  हैँ  राज्य  कीड़ा  संस्थानों  को  नहीं  ।  इसलिये  बम्बई  राज्य  की  क्रीड़ा  संस्थाओं को  कोई

 अनुदान  नहीं  दिया  गया  फिर  भी  बम्बई  राज्य  में  जिन  afar  भारतीय  क्रीड़ा  संघों/संधाझओं*+  के

 उन्हें  राष्ट्रीय  स्तर  पर  उनकी  गतिविधियों  के  लिये  अ्रनुदान दिये  गये  हैँ  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारत  प्रशासन  सेवा  पौर  area  पुलिस  सेवा

 FLERE.  श्री  पांगरकर :.  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बम्बई  में
 सीघी  भर्ती  के  द्वारा  PEXI—YNS  में  कितने  भारत  प्रशासन  सेवा  कौर  पुलिस  सेवा
 के  झषिकारी  नियुक्त  किये  गये  हैँ  ?

 rn.  ee  one  pes  नाएएलणणणाएयालर

 पे मूल  अंग्रेजी  में
 1Sports  Associations



 ४५३०  लिखित  उत्तर  ८  १९५८

 मंत्रालय  से  राज्य-मंत्री

 भारत  प्रयास  सेवा
 ध *

 भारत  पुलिस  सेवा

 भास  विद्यालय

 [१६४०  श्री  पांगरकर  :  क्या  गेहू-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  eXB—¥S

 में  आदिम  जाति  के  बच्चों  के  लाभ  के  लिये  gerd  में  श्रम  विद्यालय  खोलने के  लियें  कितना

 अनुदान दिया  गया  है  ?

 मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  PEXV—KS  में  झादिम  जाति के  बच्चों

 के  लिये  sore  विद्यालय  खोलने  के  हेतु  बम्बई  को  ४.६०  लाख  रुपयों की  राशि  agar  में  दी

 गई  थी  ।

 राजस्थान के  बहु  प्रयोजनीय  सकल

 1१६४१  थी  घ्ोंकारलाल  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  Pe¥S—KE

 में  राजस्थान  में  बहुमत  योजनीय  स्कूल  खोलने  के  लिये  प्रत्येक  जिले  के  लिये  oars  की  कितनी  रास्

 मंजूर की  गई  थी  ?

 frat  मंत्री
 क्या  ला०

 :
 नयी  प्रक्रिया  के  अनुसार  राज्य  सरकारों  को

 उनकी  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  ग्र परिम ों  के  रूप

 में  अ्रनुदान दिये  जाते  हैं  ।  इस  प्रकार  QexXe
 से  प्रारम्भ  होने  वाली

 €
 बराबर  बराबर  किस्तों

 में  कुल  राशि  का  तीन  चौथाई  भाग  दिया  जायेगा  ।  अ्रन्तिम  भाग  gee F fear में  दिया  जायेगा

 शरन  दान  ज़िलों  के  अनुसार  नहीं  दिया  जाता  ।

 राजस्थान  म  खरीद

 1१६४२.  श्री  पो कार लाल  :  दिक्षा  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजकुमारी  खे  ल-कूद  प्रशिक्षण  योजना  निधि  में  से  राजस्थान  को  खेल-कूद  का  विकास

 तथा  dara करन  के  लिये  wa  तक  कितनी  राशि  दी  गई  है

 किन-किन केवल-कद  संगठनों  को  यह  राशि दी  गई  है
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  :  धौर  .  राजकुमारी खेल  प्रशिक्षण

 योजना  इस  प्रकार  की  कोई  वित्तीय  सहायता  राज्यों  के  खेल-कूद  संगठनों  को  नहीं  देती  ।

 राजस्थान  में  खेल-कद  विकास  ak  संविधान &  लिये  योजना  के  gaia  प्रशिक्षकोंਂ तथा

 स्थान  में  प्रायोजित  विभिन्न  खेल-कूद  प्र  शिक्षण  शिवरों  के  खर्च  के  रूप  में  सहायता  दी  गई  है  ।  श्रमी
 तक  शभ्रायोजित  खेल-कूद  प्रशिक्षण  दीवारों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता है  ।  देखिये

 रेशियल
 ४,  श्रतुबेन्ध  संख्या  ८१]  ।  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  प्रशिक्षकों  की  नियुक्ति  विभिन्न  राज्यों

 में  किये  जाने  वाले  दिविरों  के  लिये  आवश्यक  सेवा-शारवती  के  आघार पर  की  जाती है  अतएव
 उन

 पर  राजस्थान  के  दीवारों  की  अवधि  में  जो  खर्च  gon  है  उससे  सम्बन्धित  द  बताना  कठिन

 नन
 है

 न

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 1Coach



 ८  Reus  लिखित  उत्तर  २५३

 राजस्थान के  स्मारक

 1१६४३.  श्री  धोंकारलाल  :  कया  अंबानी nae  ale  साॉस्कृतिक-कार्य  मंत्री २४

 १६५८  के  अतारांकित प्रदान  संख्या  Esk  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  एक  ऐसा  विवरण

 पटल  पर  रखने  को  कृपा  करेंगे  जिसमें  सन्‌  PEXG—NE  के  लिये  राजस्थान  के  राष्ट्रीय  महत्व  के  प्रत्येक

 स्मारक  के  संरक्षण  के  लिये  अलग  से  जो  राशि  रखी  गई  है  उसका  ब्यौरा  दिया  हो  ?

 वैज्ञानिक  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार  मंत्री  हुमायूं  :  लोक-सभा  के

 पर  एक  ए  सा  विवरण  रखा  जाता  है  जो  उक्त  प्रदान  के  उत्तर  में  दिये  गये  श्रीनिवासन  को  मी

 पूरा  करता  हो  परिशिष्ट  ४,  अनुबंध  संख्या  ८२]

 राजस्थान  के  बहु प्रयोजनीय स्कूल

 1१६४४.  श्री  प्रोंकारलाल :.  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  राज्य  में  इस  समय  जिलावार  कुल  कितने  बहु प्रयोजनीय स्कूल  चल  रहे है  ;

 REXG—HE  में  जिलावार  इस  प्रकार  के  कितने  स्कूल  खोले  जायेंगे  ?

 मंत्री  का०  Ato

 १

 बीकानेर

 जोधपुर

 कोटा

 a

 as

 &;  ज़िला  घार  marry  ज्ञात  नहीं VTS  ब्र  ठा  है  ।

 राजस्थान के  स्मारक

 1१६४५.  श्री  धॉकारलाल  :  कया  वैज्ञानिक  गंभीरता  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  राजस्थान  राज्य  के  प्रत्येक ऐ  से  स्मारक  जो  कि  केन्द्रीय  पुरातत्व  विभाग  के  अधीन
 परिरक्षण  ai  सुधार के  लिय  PEXGKE  में  कितनी  राशि  खर्च  की  गयी  थी  ?

 fra

 वैज्ञानिक  गवेषणा  और  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  :  जानकारी

 ~~  की  जा  रही  है  पौर  यथा  काल  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी
 ।

 fra  अंग्रेजी  में
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 पब्लिक  स्कूल

 [  sit  रास  कृष्ण
 :

 TREC.  2  सरकार  इकबाल  सिह
 :

 ।  दी०  चं०  शर्मा
 Lat  हेम  राज  :

 क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५८-५९  में  प्रत्येक  पब्लिक  स्कूल
 के  लिक

 कितनी  aft  मंजूर  की  गयी  है  ?

 शिक्षा  मंत्रो  का०  ला०  :  कुछ  भी  नहीं  ।

 पंजाब  में  आयकर की  बकाया

 1१६४७.
 शो  राम  कृष्ण :

 सरदार  इकबाल  सिह

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  १  reus  को  पंजाब  में  लीलाबाई  ग्राहक र

 की  कितनी  राशि  बक़ाया  थीं  ?

 तथा  म्रसेनिक व्यय  मंत्री  गोपाल  :  लोक-सभा  पटल  पर  एक

 विवरण  रख  दिया  गया  है  ।  परिशिष्ट  ४,  शनुवन्ध चप्  सख्या  ८  २]

 भरपूर  सेनिक  मंत्रणा  समिति

 1१६४८,  |  भी  राम  कृष्ण
 :

 ग  थो  aaa  दर्शन
 :

 नया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  के  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  सरकार न  एक  एसी  भूतपूर्व  सै  निक  मंत्रणा  समिति  स्थापित  करने  के  प्रदान  पर

 विचार  किया  है  जिसमें  भूतपूर्व  सैनिक  भी  सम्मिलित  हों  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  निर्णय  किया  गया  है  ;  श्र

 उस  समिति  की  रचना  कैसी  होगी  उसके  नया-दया  कार्य  होंगे  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  सरकार  भूतपूर्व  सैनिकों  से  सम्बन्ध

 रखना  वाली  समस्याओं  के  बारे  में  कई  योजनाओं  पर  विचार  कर  रही  है  ।  क्योंकि  समस्यायें बहुत  बड़ी

 श्र  उलझी  हुई  हैं  ;  इसलिये  योजनाओं  को  भ्रान्ति  रूप  देने  में  झ्र भी  कुछ  समय  लगेगा

 सरकार  की  हिदायतों  के  अ्रनुसार  नियुक्त  की  किसी  भी  समिति  द्वारा  अथवा  किसी  कौर  माध्यम  से

 प्राप्त  परामर्श  का  स्वागत  किया  जायगा  और  उस  पर  सरकार  अवद्य  विचार  करेगी  |

 ate  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 इंजीनियरों  की  सेवा

 1१६४६.  शी  हरिश्चन्द्र  मायूर  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सामान्य  नियमों  के  प्रसार  आगामी  तीन  वर्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  में  कितने  इंजीनियरों

 को  सेवा  से  निवृत्त
 कर  दिया  ar

 द  अ  एग  es gare  ne  ie  चयन

 मूल  ग्रंग्रेज़ी में में
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 (a)  कितने  निवासी  प्राप्त  इंजीनियर  दो  झर  तीन  वर्षों  से  भ्र घि क्र समय  से  सरकारी

 सेवा  कर  रहे  हे
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  शौर  जानकारीं

 की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  बंगलौर

 १६५०.  शी  दी०  स०  फार्मा  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 हिन्दुस्तान  एयर  क्राफ्ट  बंगलौर  की  वर्त  सान  श्रघिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है  ;.:

 उसमें  कितने  प्रकार  की  मशीने  are  की  जाती  हैं

 क्या  वहां  पर  Gare  की  गयी  किसी  मशीन  का  निर्यात  भी  किया  गया  है  ;  शौर

 ( ey r  यदि  तो  कितनी  मशीनों  का  निर्यात  किया  गया  है
 ?

 अभिरक्षा  मंत्री  कृष्णा  से  .  यह  जानकारी  देना  लोकहित  में  नहीं

 हैे  ।

 गांजे  का  तस्कर  व्यापार

 श्री  विभूति  मिथ्  कया  क्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नैपाल  से  भारत  में  चोरी  से  लाया  गया  गांजा  हाल  के  महीनों में  बहुत

 बड़ी  मात्रा  में  पकड़ा  गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  सरकार  इस  तस्कर  व्यापार को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही कर  रही

 राजस्व  तथा  ware  व्यय  मंत्री  गोपाल  :
 यह  सच  है  कि  नेपाल

 से  भारत  मे  चोरी  छिपे  गांजा  लाया  जा  er  रेनौ  १९  L\9— Xe  में  इस  प्रकार  गया  ¥3Y

 मन  गांजा  पकड़ा  गया  |

 गांज  के  ata  व्यापार  को  रोकन  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  पर  पर

 न्द्रीय  अपने  मादक  द्रव्य  विभाग  डिपार्टमेंट  )  द्वारा  राज्य  सरकारों से  निकट

 सम्पकं बनाये रखती है बनाये  रखती  है  ।  ने  पाल  से  भारत  में  चोरी-छिपे  गांजे  का  लाया  जाना  रोकने  के  लिये  aga  से

 उपाय  किये  गये  हूँ
 प्रौढ़

 किये  जा  रहे  हैँ
 ।  इनमें से  कुछ  अधिक  महत्वपूर्ण ये  हैं

 (१)  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  उत्तर  प्रदेश  कौर  ने  पाल  की  सीमा  की  उन  जगहों  जहां

 से  प्रा सानी  से  चोरी-छिपे  माल  लाया  जा  सकता  तथा  राज्य  के  भीतर  के

 पू  स्थानों  पर
 भी

 इस  श्रवैघ  व्यापार  को  रोकने  के  लिये  बहुत  से  दस्ते  तैनात
 कर

 रही
 है  ॥

 (२)  बिहार  सरकार  ने  ने  पाल  की  सीमा  पर  कई  जांच  चौकियां  स्थापित  की  हैं
 गाड़ियों  वाले  दस्त  तैनात  कर  दिय  हैं  ।

 व  ———  का  ee ण  नाणाणथला

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (3)  पश्चिम  बंगाल  घौर  नेपाल  की  सीमा  पर  नियुक्त  नियमित  श्रमवारि  कर्मचारियों

 के  काम  में  तालमेल  पैदा  करने  के  लिये  परिचित  बंगाल  सरकार  ने  प्रा बकारि  सूचना

 का  एक  नया  विभाग  खोला  है  |

 (४)  मादक  द्रव्य  विभाग  राज्य  सरकारों के  साथ  निकट

 सम्यक  बनाये  हुये  हैं  प्रौढ़  उसने  चोरी-छिपे  गांजे  का  लाया  जाना  रोकने  के  उपाय

 सुझाने  के  लिये  उस  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  पुलिस  ate  झा बकारि  अधिकारियों

 के  सम्मेलन  भी  समय-समय पर  किये  हूँ  ।

 (४)  चोरी-छिपे माल  का  रोकने  के  उपयोग  को  भी  मजबूत  करने  के  लिय  भारत

 सरकार  और  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  तथा  नेपाल  सरकार  के  प्रतिनिधियों

 एक  उच्चस्तरीय  सम्मेलन  करन  का  भी  विचार  है  ।

 दिल्ली मं  परती  wie

 १६५२.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  कया  गृह-काय  मंत्री  यह  बतान  की  करेंगे  कि

 (®)  दिल्‍ली म  परती  भूमि  कितनी है  ;  कौर

 प्राम  सभा  की  कितनी  परती  भूमि  है  ।

 गृह-कार्य  मंत्रालय  राज्य-मंत्री  दातार )  रै देदे  एकड  |

 ६३,५६३  ले  किन  इसमें उन  ४२  गांवों  की  परती  भूमि  शामिल  नहीं  है  जो

 इलाक़ों में  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  की  पालिसियों  पर  बोनस

 (  रामनगर  भाटिया
 1९६४३

 ‘Lait  स०  चं०  सामन्त

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  बोनस  वाली  पालिसियों  पर  पिल  बार  बोनस  कब  घोषित

 किया  गया  था  गौर

 जीवन  बीमा  निगम  क  कुल  बोनस  कितना  है
 ?

 +राजस्व  तथा  wa  fore  व्यय  मंत्री  गोपाल  जीवन  बीमा  निगम

 ने  कभी  तक  लाभ  सहित  पालिसियों  पर  बोनस  घोषित  नहीं  किया  है  ।  प्रथम  बोनस  की  घोषणा  ३  १

 १६५७  को  निगम  की  शभ्रास्तियों  तथा  दायित्वों  के  मूल्यांकन  पर  झ्राधारित  होगी  जिसके

 बारे  में  तराशा  है  कि  इस  वह  के  तरन्त  तक  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  जायेगा  ।

 जीवन  बीमा  निगम  नियम  के  अनुसार  इस  बात  के  लिये  बाध्य  नहीं  है  कि  ag  एक

 mat
 बोनस

 रखे  ।
 सम्पूर्ण  जोवन  बीमा  निधि  जीवन  पालिसी  धारियों  के  लिये  प्रतिभूति  के

 रूप  में  ३१  VEX

 को  इस  निजी

 में

 कितनी  राशि
 यह  बात  तभी  पता  लग  सकेगी

 जब  कि  उस  दिन  तक  के  खाते  ते  यार  कर  लिय  जायेंगे

 मूल  ग्रेजी  में
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 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  झ्राधिस  जातियों के  सिये  असिस्टेंट  कमिश्नर

 सुबोध  हुं सदा  :

 थ्री  स०  Wo  सामन्त : 1१६५४.

 |  wt  सीरिया

 क्या  गृह-किये  मंत्री  यह  बतान  की  करेंगे  फि  :

 क्या  विभिन्न  जोनों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  प्राचीन  जातियों  के  लिये

 अ्रसिस्टेंट  कमिश्नरों  के  रिक्त  स्थान  भर  दिय  गय  हैँ  ;

 यदि  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पृष्-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  :  नहीं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  यह  निर्णय  किया  मया  है  कि  बचत  के  ख्याल  से  ये  नियुक्तियां  न  की

 जायें  ।

 महू  सेनिक  प्रशिक्षण  wer

 १६५५.  श्री  सिह  डामर  :  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  क्रो  करेंगे  कि  विभिन्न

 देखों  के  कितने  परिधि  कारियों  ने  १९५४ से  श्री  तक  प्रत्येक वर्ष  में  महूं  सैनिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  में

 प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (sit  कृष्ण  महू  मिलिटरी  ट्रेनिंग  सेन्टर  से  मुराद  शायद  इन्डस्ट्री  स्कूल

 महू  से  है  ।  अभारतीय  प्रशिक्षणार्थियों  की  संख्या  के  झांकने  यह  हैं

 2eUS

 PeYY

 PERE

 2eKY  20

 aus

 जिन  का  पांच  वर्षों  में  कुल  जोड़  ३४  gar  |

 प्रत्येक  देश  से  जाये  प्रशिक्षण  साथियों  के  प्रलय-अलग  झांकने  या  संबंद्ध  पक्षों  की  पूर्वे  अनुमति  के  बगैर

 देशों  के  नाम  प्रकट  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 केन्द्रीय  आरदिमजाति  कल्याण  मंत्रणा  बोझ

 १६५६.  श्री  सिह  डामर  :
 क्या  गह-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  rg  yo—ye a fag के  लिये  केन्द्रीय  ग्ादिमजाति  कल्याण  मंत्रणा

 पुनर्गठन  किया  गया  प्री

 ory  सट  तौल यदि  पा  इस  में  सं au  पा  क कौन  काल a  |  से  सदस्य  लिये  गये  हैं  ?

 अंग्रेज़ी  में
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 गह-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ।  जी  हां
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  जारी  किये  गये  प्रस्ताव  की  एक प्रति  संभा-पटल  पर
 रख

 दी
 मई

 2  दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ८३]  ।

 भारत  में  विदेशी

 WQUY  कमर  fag  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 (*)  विदेशों  के  कितने  छात्र  इस  समय  भारत  में  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे

 यें  विद्यार्थी  किन-किन  देशों  के  हैं  तथा  भारत  में  किन-किन  स्थानों  पर  विद्याध्ययन  कर

 रहे
 हूँ  ?

 दिक्षा  मंत्री  to  ला०  :  प्राप्त  सूचना के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  की
 विभिन्न  छात्रवृत्ति  योजनाओं  के  घिन  Reus  में  ७३५  विदेशी  छात्र  सरत  में  अध्ययन  कर

 रहे  थ  ।  प्राइवेट  छात्रों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जिन  स्थानों  पर  ये  विद्यार्थी  अध्ययन  कर  रहे
 नय  1. vay  नामों  को  विवरण  सभा-पटल

 सपर  रख  दिया  गया  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ८४]  ।

 बिदेशी  भाषाओं  का  विघालय

 [  शी  भक्त  aaa  :
 ६४८

 श्री  स०  Wo  सामन्त

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  टपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  भाषा मों  के  विद्यालय  में  इस  समय  कुल  कितने  ब्यक्ति  दिक्षा  पा

 प्रत्येक  भाषा  के  कितने-कितने  छात्र  शौर

 उन  में  से  प्रत्येक  भाषा  में  स्कूल  थे  दुरू  होने  से  श्रब  तक  कुल  कितने  व्यक्ति  प्रशिक्षित

 जा  चुके  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  a < ce  |

 तथा  (7)  एक  विवरण  लोक-सभा के  पटल  पर  रख  feat  गया  दिखाने  परिशिष्ट

 गनुबन्ध भ्  संख्या  ८५]  ।

 मैदान  जज  मणिपुर

 TRUE.  श्री  ले
 ०  शो  सिंह  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  विवरण रखने  की  दर्पा

 जिस  में  यह  बताया  गया हो  कि  :

 जनवरी  से  teas  तक  मनीपुर  वे  जिला  तथा  सेशन  जज  के  न्यायालय  में  कितने

 मामलों  का  निर्णय  किय
 गया

 झ्र

 मं ग्रे ली  में
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 १  १६५८  को  कितने  दीवानी तथा  फौजदारी  मामले  भ्रनिर्षीत
 थे

 ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 दीवानी  फौज़दारी  कुल

 (*)  जनवरी  से  exc  तक  मनीपुर  के  जिल

 तथा  सेशन  जज  क  न्यायालय  में  निपटाये  गये

 मामलों की  संख्या  Zo  ad  ev

 (@)  १  १९५८  को  झ्निर्गीत मामलों  की

 संख्या  RR  द्य

 ates  ग्ौोषधियां

 1१६६०.  सरदार  इकबाल  fag:  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 मादक  safe  सम्बन्धी  संयुक्त  राष्ट्र
 आयोग  के

 अन्तिम  प्रतिवेदन
 की

 मुख्य-मुख्य न्यय ५
 ;

 क्या  भारत  सरकार  दस  प्रतिवेदन  के  बारे  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती

 और

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 राजस्व  तथा  ware  व्यय  मंत्री  गोपाल
 :  मादक  अवधि  अयोग पर

 कि  राधिका  तथा  सामाजिक  परिषद्‌  का  एक  कार्यकारी  झा याग  सभी  प्रकार  की  मादक  श्रीमतियों

 के  सम्बन्ध  में  अन्तराष्ट्रीय  नीति  बताने  फिर  उस  a  प्रशासन  की  जिम्मेवारी  डाली  गयी  है  ।

 जिस  की  बठक  वर्ष  में  एक  बार  होती  प्रत्येक  सदस्य  देश  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  उन  वार्षिक  प्रतिवेदनों

 का  पुनरीक्षण  करता  जिन  में  यह  बताया  गया  होता  है  कि  उन  देशों  ने  वर्ष  के  दौरान  में  अन्तर्राष्ट्रीय

 मादक  द्रव्य  सम्बन्धी  सब्जियों  के  अन्तर्गत  अपने  अखबारों  को  कहां  TH  पुरा  किया  इस  पुनरीक्षण

 का  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  होता  है  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सन्धियाँ  पर  पूरा  पूरा  कमल  किया  जायेंगी  |

 आयोग  विभिन्न  देश  की  मादक  औषधि  सम्बन्धी  ग्रा वस् यक  तथ्यों  का  पुनरीक्षण  भी  करता  है  ताकि

 उस  के  उत्पादन  को  विषव  की  चिकित्सकीय  तथा  वैज्ञानिक  प्रा वद यकताओं  तक  सीमित  किया  जा  सके  ।

 इस  के  अलावा  ara  निषिद्ध  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  सदस्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गय

 प्रतिवेदन  पर  भी  विचार  करती  है  ।  ताकि  ऐसे  व्यापार पर  अधिक  कड़ा  नियंत्रण रखा  जा  सके  |  आयोग

 के  गत  यह  पुनरोक्षण  ग्रा योग  के  गत  सत्र  में  भी  किया  गया  था  ।  पुनरीक्षण  थेः  परिणामस्वरूप  निम्न

 लिखित  मुख्य  सिफारिशें  की  गयी  थीं

 (१)  कि  ्न्तर्रष्ट्रीय  उड़ानों  वाले  जहाजों  में  प्रथम  उपचार  के  लिये  रखी  गयी  मादक

 चीनियों  का  निषिद्ध  रूप  में  दुरुपयोग  रोकने  के  लिये  सरकार  को  झ्रावदयक  कार्यवाही  क  रनी  चाहिये  ।

 (२)  कि  अफीम का  उत्पादन  करने  वाले  देश  अपने-अपने देश  में  उत्पादित  अफीम के  नमूनों  को
 संयुक्त  नें  देश  में  पकड़ी  गयी  बिधिद्ध राष्ट्र  प्रयोगशाला में  भेजते  रहें  तर

 यह
 भी  कि

 सभी  दे  पने it  ot  a

 पैनल  अंग्रेजी  में
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 अफीम  के  नमूने  भी  संयुक्त  राष्ट्र  प्रयोगशाला में  भेजते  रहें  ताकि  इस  बात  का  पता
 लगाया

 जा
 सके कि  इस  प्रकार  की  कहां  से  कराती  है  ।

 (३)  कि  संयुक्त  राष्ट्र  प्रयोगशाला  से  यह  कहा  जाये  कि  वह  झपने  ग्वेषणा-कार्यक्रम  के  एक

 भाग  के  रूप  में  इस  बात  का  अध्ययन  करे ंकि  उस  विजया-प्रगति  की  जिस में  मादक  गुण  पायें  जति

 किस्मों  को  पहचानने  के  क्या-क्या  प्राविधिक  उपाय  हैं  ।

 (४)  कि  अ्राथिक  तथा  सामाजिक  परिषद्‌  से  यह  seta  की  जायें  कि  वहू  सदस्य  राज्यों  को

 मादक  वस्तुध्नों  पर  नियंत्रण  रखने  में  प्रविधि  सहायता  देने  के  बारे  में  अधिक  सुविधायें  देने  की

 दृष्टि  से  वित्तीय  व्यवस्था  का  पुनरीक्षण  करे  ।

 फिर  arent  ने  निम्नलिखित  दो  महत्वपूर्ण  कार्य  किये

 (8)  उस ने  उस  अभिसमय  के  प्रारूप  रूप  दिया  जिसे  मादक  झोपड़ियों पर  नियंत्रण

 से  सम्बन्धित  व्यान  €  सन्धियाँ के  स्थान  पर  प्रवृत्त  करने  का  इरादा है  |

 (२)  मध्य  पूर्व  में  संयुक्त  राष्ट्र  प्रादेशिक  प्रति  मादक  वस्तु  ब्यूरो  की  स्थापना  के  लिये

 झाँक  स्विस  की  परिषद्‌ द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  प्रस्थापना पर  भी  श्रायाग ने ग  ने  विचार  यह
 सिफारिश  की  कि  उस  क्षेत्र  में  एक  mam  भेजा  जाये  जा  कि  इस  बात  का  पता  लगाये  कि  वहां पर

 कितनी  निषिद्ध  मादक  वस्तुयें  sat  जाती  हूँ  यह  सुझाव  दे  कि  उन  की  रोक  थाम  के  लिये

 बैया-क्या  sara  किये  जायें  |

 मोर  प्रतिवेदन  अभी  हाल  ही  में  प्राप्त  gar  है  ।  उस  पर  इस  समय  विचार  किया

 जा  रहा है  ।

 भारत  को  सीमा  से  ata  याल  पाकिस्तानी

 सरदार  इकबाल  fag  :

 1१६६१.  2  mt
 पांगरकर  :

 ह ।|
 राम  गरीब  :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 eeu  में  कभी
 तक

 मास-वार  कितने  पाकिस्तानी  राष्ट्रजनो ंने  भारतीय  drat
 तथा  पश्चिमी  दोनों  को  ate  रूप  से  लांघ  कर  भारत  में  प्रवेश  किया

 उनमें  से  कितन  व्यक्तियों  को  दंड  दिया

 कितने  मामले  प्रभी  तक  लम्बित

 कितने  व्यक्तियों  ने  पाकिस्तान  वापिस
 जाने

 से  इन्कार
 कर  दिया  है  !

 प
 मूत  sie  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  :  जनवरी  SR

 फरवरी  RRR

 मैच  ५०

 29

 Rok

 जन  ४१०

 जलाई  RRA

 कुल  SER

 ee ee  nt

 इन  में  से  XXE  व्यक्ति  पशचिमी  सीमा  से  प्रविष्ट हुए  थे  we  २,८८ ३  व्यक्ति  पूर्वी  सीमा  से  प्रविष्ट

 हुए  थे  ।

 Eo

 (7)  L900

 (=)  २७८

 उक्त  आंकड़ों  में  पश्चिमी  बंगाल  कौर  मैसूर  सम्बन्धी  मामले  सम्मिलित  नहीं  क्योंकि  उन

 राज्यों  से  अभी  तक  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 पंजाब  सें  माध्यमिक  शिक्षा

 सरदार  इकबाल  सिंह  :

 1१६६२.
 ‘Ltt

 दल जोत  सिंह  :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  से  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के
 अधीन

 पंजाब  में
 माध्यमिक  शिक्षा  के  पुनर्गठन  के  लिये  कितनी  योजनाश्रों  के  लिये  सहायता  मांगी  गई  कौर

 इस प्रयोजन के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है
 ?

 गंथ्षिक्षा  मंत्री  का ०  ला०  :  १२

 av" ER  लाख  रुपये  पहले ही  दिये जा  चुके  हैं  ।  द्वितीय  योजना  की  शेव  walt  में  १४०

 लाख  रूपये  देने  का  विचार  है  ।

 बहुरे  विद्याथियों  के  शिक्षकों  का  सम्मेलन

 1१६६३.  सरदार  इकबाल  सिंह  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में
 दिल्‍ली

 में  बहरे  विद्यार्थियों  के  शिक्षकों  का  एक  सम्मेलन  हुआ
 र

 उस  में  क्या  कया  निर्णय  किये  गये थे  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला  जी  हां  ।  सम्मेलन  का  asa  सत्र  दिल्‍ली  में
 ७  से  &  gus  TH  झ्र  AT  |

 ater  के  गत  सत्र  में  किया  गया  सब
 से  महत्वपूर्ण  निर्णय  उस  के  विधान  का  संशोधन

 था  ।  सभा-पटल  पर  एक  विवर
 नान

 ण
 रख  जाता

 है
 जिप  में  सत्र  में  सम्मेलन

 द्वारा  स्वीकृत  संकल्प
 निहित

 मूल  अंग्रेजी  में

 186  (8)
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 संशोधित  विधान  की  एक  प्रति  भी  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।
 परिशिष्ट

 ४,

 अनुबन्ध  संख्या  ८६]

 सम्पत्ति-कर

 |  सरदार  इकबाल  fag  :

 1१६६४.  २  श्री  मुरारका  :

 |_atterett  मसौदा  अहमद

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निम्न  लिखित  शीर्षों  के  भ्रन्तगंत  अभी  तक  राज्यवार  कितना  सम्पत्ति-कर  इक्ट्ठा

 किया  गया  है

 (१)  व्य वित्त

 (२)  कम्पनियां

 यह  रही  आशा  से  कितनी  कम  रही  है  कौर  उस  के  कारण हैं  ?

 तथा  oa  व्यय  मंत्री  (STo  गोपाल  :  सम्पत्ति-कर  कमिश्नरों  के

 खातों के  अनसार  PENNS  में  कौर  १  अप्रैल  से  ३१  gays  की  wale में  व्यक्तियों  तथा

 कम्पनिय  से  एकत्रित  किये  गये  सम्पत्ति-कर  का  विवरण  Pier  प्रकार  से  है  |  क्योंकि  कुछ  एक  कमिश्नरों

 के  क्षेत्राधिकार  में  १  से  अधिक  राज्य  भी  श्र  जाते  इसलिये  राज्यवार  जानकारी  अभी  उपलब्ध

 नहीं  है  ——
 —

 —— PENS  2-8-4U5  से

 तक

 कमिश्नरों  के  क्षेत्र  ee  ee  नधना व  थ

 कम्पनियां  व्यक्ति  कम्पनियां  व्यक्ति

 हजार  रुपयों
 में

 ग्रीन  प्रदेश  ARGS  {0,53  शदे  रै
 ०

 भ्राता  €६४' प  BAG. k&

 बिहार श्र  उड़ीसा  QU AE '  ७  हे  20

 285,02.  %,0%,  २७  9, GE  22,50

 दिल्‍ली राजस्थान  oo 2  ६  PAR.  44  Rk
 केरल  १२,१६२  ६८६.  र  BS

 मद्रास  R%,F0  4,85  go  RVR

 मसूर  ज  औ  ७६  रे  Eo

 मध्य  प्रदेश  ६,१४८  BRE  RAE  &ig

 १०  पजाब  तथा  जम्म  प्रौढ़  VRS  BEX  २३  219
 ११  उत्तर  ७ द्य  20,  8%  भर  रद  X\9
 न  पश्चिमी  बंगाल  ow  o8  PERE  PRG  WEY

 et  a  PE  लट  अनन  oa

 कुल  २५,६९६
 ५  ३ HORNER
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 इस  समय  तक  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  GEYG—-US  में  व्यक्तियों

 भ्र  अविभाज्य  हिन्दू  परिवारों से  कुल  ६,€६,०  २,०००  रुपये  का  कर  प्राप्त हुमा  जब कि  उस

 श  १  करोड़  रुपयों वर्ष के  लिये  €  करोड़  रुपयों  का  लगाया  गया  था  ।  उस  के  इकट्ठा करने  में
 की  कमी  रह  गयी  है  भ्र  उस  के  कारण  लोक  सभा  में  १४  284s  को  श्री  दामानी के
 रोहित  प्रश्न  संख्या  २४१६  के  उत्तर में  बता  दिये  गये  थे  |

 जहां  तक  चालू  वर्ष  में  एकत्रित  होने  वाली  राशि  का  सम्बन्ध  उस  के  बारे  में  प्रभी  इतनी  जल्दी

 यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  क्या  उस  वर्ष  में  श्रीश  के  अनुसार  राशि  वसूल  हो  अथवा

 घट  जायेंगी  |

 दिल्‍ली  में

 ११६६५.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  गुह-काटे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  ate  अधिक  दरिद्रालय  बनाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्थापना

 कौर

 उस  प्रस्थापना  के  ब्यौरे  कया  हैं  ?

 गृह-किये  उपमंत्री  (what  अ्राल्वा  )  :  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  ऐतिहासिक  किले

 1१६६६.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  वैज्ञानिक  गवेषणा  सांसकृतिक-करे  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  पंजाब  के  उन  चार  किलों  जिन्हें  राष्ट्रीय  महत्व  का  घोषित  कर  दिया

 गया  है  कौर  जो  केन्द्रीय  पुरातत्व  विभाग  के  परीक्षण  के  अधीन  हैं  परिरक्षण  भ्रांत  देख  भाल  के

 लिये  gg  4G-¥E  में  कितनी  राशि  खरच  करने  का  विचार है  ?

 जिलानी  गवेषणा  शौर  सांस्कृतिक-कार  मंत्री  हुमायूँ  कबीर

 इमारत  का  नाम  aq  को  जाने  वालो

 प्रस्तावित  राशि

 रुपये

 भाटिया  का  किला  FO,9VY

 कांगड़ा  का  किला  Z,YXGOo

 कोटला का  किला  ६००

 नूरपुर  का  किला  शुन्य

 पंजाब  को  कोयले  का  आवंटन

 1१६६७.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 eye  में  विभिन्न  श्रेणियों  के  भ्रन्तरगत  प  जाब  को  कुल  कितना  कोयला  आवंटित  किया

 गया

 Wa  अंग्रेजी  में
 1Poor  Houses.
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 उक्त  अवधि  प्रत्येक  श्रेणी  के  अधीन  वास्तव  में  कितना  कोयला  संगीत  किया
 गया

 द
 अरार

 DEES

 ES  किया  गया  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ;

 )  निर्धारित  परिमाण  के  अनुसार  ही  कोयला  संभरित  करने  के  लिये  क्या  क्या  कार्यवाही
 —

 Oe
 थ

 खान  शौर  इंधन  मंत्री  स्वर  :  ही
 पटल  पर

 क्र  विवरण  रखा  जाता  है  जिस  में  बताया  गया  है  कि  पंजाब  राज्य  के  उद्योगों के  लिये  कितना  मासिक

 .  द  टा  निर्धारित किया  गया  था  कौर  कितना  वास्तव  में  संगीत  किया  गया  था

 वीडियो  परिशिष्ट  ४,
 तुकबन्द  संख्या  ८७]  ।

 मुगल  सा  राय  के  ऊपर  की  तरफ  कोयले के  आयात  के  लिये  रेलवे  द्वारा  परिवहन  सम्बन्धी

 में  पंजाब  भी  सम्मिलित  के
 संभरण

 में  बड़ी  कमी  हो  गयी  है
 |

 दी  ययी  सुविधाओं  की  अपेक्षा मांग  बहुत  ज्यादा  बढ़  गयी  है  ।  इसलिये  इस  दिशा  में
 में  सभी  राज्यों

 |

 व
 )  रेलवे  परिवहन  स्थिति  को  सुधारने  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही ही

 कर
 रही  परन्तु  स्थायी

 रूप  से  feat
 ति

 का  सुधार  रेलों  की  विस्तार  योजनाश्रों  की  पूति  के  बाद  ही  होगा  |
 ्

 क
 व

 पंजाब  में  शिक्षा  विकास  का

 1१६६८.  सरदार  इकबाल  fag
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि पंजाब में  शिक्षा

 विकास के  कार्यक्रम के  लिये  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  कभी तक  कितनी  रानी  टिकी की  गयी

 है
 ?

 शिका  मंत्री  का०  Ato  श्रीमाली )  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 में पं  राज्य  के  शिक्षा

 विकास  कार्य  के  लिये  में  कि  प्रविधिक  थि  f
 सम्मिलित

 )
 कुल  We  ८

 ४५

 करोड़  ava  निजि  लिय  फी  से  में  योजना  आयोग
 ने  प्रति  वर्ष  निम्नलिखित

 राशियां

 अ्रावंटित की  थीं

 92५

 र
 ५९  करोड़  रुपये

 १  ४५४७-१५ ८  2°43  करोड़  रुपये

 PEYGRYE  £०  करोड़  रुपये

 PEXE-LO A मे  कुल  o  ८८
 करोड़  रुपये  खर्च  किये  गये  थे  ।  पुनरी  की  त  प्राक्कलन के  अनसार

 PeUo-Yr  में  १'  २०  करोड़  रुपये  का  वच  था  |

 अफीम

 PERE  श्री
 कमर  fag  डामर :  कया  वित्त  मंत्री  यह  aaa  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश

 नन  म
 के  मन्द सौर

 जिलो  हि  ल  कितनी  अफीम  की  उपज  होती

 2am  प्र ग्रेजी  में में
 ि
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 राजस्व  तथा  असैनिक  व्यय  मंत्रो  गोपाल  :

 अफीम  का  मौसम  ७०  घनत्व  वाली  अफीम  की  उपज

 SEXR—-YO  3,848

 PEYY—UY  १६९६

 PEXY-NE  ३,  C9

 PEXR-KY  BRR

 PEYV—YUS  GGG  )

 ware  का  निर्यात

 १६७०.  श्री  कमर  सिह  डामर :  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  से

 सब  से  अधिक  अफीम  किस  देश  को  निर्यात  की  जाती है  ?

 राजस्व  तथा
 असैनिक  व्यय  मंत्री  (  डा०  गोपाल  :  ब्रिटेन  को  ।

 ख़ादिम  जातीय  छात्रा त्रों  के  लिये  छात्रावास

 1१६७१.  श्री  दासप्पा  देव  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  के  सब डिवीजनल  हेडक्वाटेरों ्य  में  arian  जातीय  छात्राओं  के  लिये  राज्य  की

 ओर  से  अथवा  गैर-सरकारी  रूप  से  चलाया  जा  रहा  कोई  छात्रावास

 यदि  तो  उस  में  कितनी  छात्रायें  रह  रही  कौर

 प्रत्येक  छात्रा  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ?

 शिक्षा  मंत्रो  का०  ला०  हां  ।  खोवाय  में  क़दीम  जातीय

 छात्रा द्र ों  के  लिये  एक  गैर-सरकारी  स्ाशावास  है  ?

 २०  |

 कुछ  भी  नहीं  ।

 त्रिपुरा  में  हड़ताल

 1१६७२.  श्री
 दशरथ

 देव  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 २०  १९४५८  को  त्रिपुरा  के  बेलोनिया  शहर  के  लोगों नें  पुलिस  द्वारा  की  गई

 किसी  कायेवाही  के  विरोध  में  हड़ताल  की  ak

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 {
 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  A  हां

 हड़ताल  न्याय युक्त  नहीं  थी  ,  इसलिये  कोई  कार्यवाही  करने  का  प्रश्न
 उत्पन्न

 ही  नहीं

 होता  ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 खों  oe
 विदेशचासि सि  शब्द  a  1  -  अधिनियम

 1१६७३.  श्री  दार  थ  देव  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  में  विदेशवासियों  सम्बन्धी  अधिनियम  के  अधीन  त्रिपुरा  में  कुल  कितने

 नोटिस  जारी  किये  गये  थे

 उन  नोटिसों  के  अनुसरण  में  कितने  व्यक्तियों  ने  त्रिपुरा
 होस
 AIS  दिया

 पह
 )  ऐसे  कुल  कितने  व्यक्तियों के  विरुद्ध  मुकदमे  चलाये  गये  el ने  उन  नोटिसों का

 उल्लंघन  किया  कौर

 उन  नोटिसों  का  उल्लंघन  करने  पर  न्यायालय  ने  कितने  व्यक्तियों  को  दण्ड  दिया

 था ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  ¥eR  ।

 (@)  १७७

 Ree

 ४

 परीक्षा  सुधार  समिति

 1१६७४.  श्री  वाजपेयी  :  कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विश्वविद्यालय  भ्रनुदान  प्रयोग  की  परीक्षा  सुधार  समिति  ने  विभिन्न  विश्वविद्यालयों

 के  लिये  कोई  प्रश्नावली जारी  की  अर

 क्या  उस  प्रश्नावली  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर
 ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ना०  श्रीमाली  विश्वविद्यालय  wert

 आयोग  की  परीक्षा  सुधार  समिति  द्वारा  कोई  भी  प्रइनावली  जारी  नहीं  की  गयी  फिर  भी  fare

 विद्यालय  अनुदान  भ्रायोग  द्वारा  भारत  के  विभिन्न  विश्वविद्यालयों  के  लिये  जारी  किये  गयें  परिजनों

 की  प्रतियां  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  हें  ।  परिशिष्ट  ४,  श्रतुबन्घ  संख्या  ८८]

 गिल  स्कूलों  में  भारत  सरकार  की  योग्यता-छात्र व  त्तियां

 1१६७५.  कया  शिक्षा  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  पब्लिक  स्कूलों  में

 योग्यता-छात्रवृत्तियां  देने  की  योजना  प्रारम्भ  होने  के  समय  से  लेकर  अनुसूचित  जातियों  और

 भ्रनुसूचित  afer  जातियों  तथा  wer  पिछड़े  वर्गों  के  कितने  विद्यार्थियों को  ये  छात्रवृत्तियां  दी

 गयी

 शिक्षा  मंत्रों  का०  लाठ  श्रीमाली )

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  विद्यार्थी

 ग्र तू सूचित
 जातियों  के  विद्यार्थी

 aa
 पिछड़े  हुए  वर्गों  के

 विद्यार्थी
 Rv

 त  तत

 मूल  अंग्रेजी में
 ‘Foreigners  Act
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 सनीपुर  शिक्षक

 1१६७६  श्री  ले०  बचो  fag:  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मनी  पुर  प्रशासन  उन  शिक्षकों
 को  तो  एक  अग्रिम  वेतन  वृद्धि  देती  है

 जो  कि  सरकारी  डेपुटेशन  कौर  सरकारी  खर्चे  पर  बी०  टी०  या  बी०  ई०  डी०  की  उपाधि  प्राप्त

 करते  परन्तु  उन्हें  कोई  भ्र ग्रिम  वेतन  वृद्धि  नहीं  दी  जाती  जो  कि  अपने  खच  पर  उपाधि  प्राप्त
 करने  के  बाद  किसी  सरकारी  स्कूल में  पढ़ना  प्रारम्भ  करते

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  शर

 इस  समय  सरकारी  स्कूलों  में  दूसरे  at  के  कितने  शिक्षक  काम  कर  रहे  हैं  ?

 दिक्षा  मंत्री
 का०  ला०

 :  हां ।

 प्रशिक्षित  शिक्षकों  को  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिये  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  ।  उसे

 जारी  रखने  के  wet  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 एक  |

 छावनी  बोर्ड  के  स्कूलों  का  हस्तांतरण

 1१६७७.  श्री  बाजपेयी
 :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  arr  करेंगे  कि  :

 क्या  छावनी  बोर्ड  के  स्कूलों  के  हस्तांतरण के  सम्बन्ध  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  शर  पंजाब

 सरकार  में  कोई  करार  गया  अर

 यदि  a,  तो  उसका  व्योरा  क्या  है  ?

 उपमंत्री  :  छावनी  स्कूलों  के  हस्तान्तरण  के  सम्बन्ध

 में  हम  ने  पंजाब  सरकार  से  पुछताछ  की  थी  ।  पंजाब  सरकार  ने  स्कूलों  के  हस्तान्तरण  के  सिद्धान्त

 को  स्वीकार कर  लिया  है  ।  सरकार  ने  स्कूलों  के  हस्तान्तरण  के  सिद्धान्त  को  पंजाब  सरकार  द्वारा  मान
 लिये  जाने  की  सराहना  करते  हुए  उस  के  सभी  पक्षों  पर  भ्रमणी  प्रकार  से  विचार  किया  है  ।  परन्तु

 सरकार  ने  भ्रमणी  प्रकार  से  विचार  करने  के  बाद  यही  फैसला  किया  है  कि  फिलहाल  इन  स्कूलों  का

 हस्तान्तरण  न  किया  जायें  |

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पंजाब  में  समाज  सेवा  दीवार

 1६७८.  श्री दलजीत सिंह  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  १९४८  के  तारांकित  wea  संख्या

 ३६८९  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  १९  X¥WO-¥S  में  पंजाब  में  हुए  समाज  सेवा  शिविरों  के  प्रतिवेदनों  तथा

 उनके  लेखा  परीक्षित  लेखों  को  सभा  पटल  पर  रखेंगे  ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली  )  पंजाब  में  अब  तक  2eYG-NS A में  १०१  दीवार

 आयोजित किये  गये  जिनमें  से  केवल  २४  शिविरों  के  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  प्रतिवेदन  मिले  हैं  ।

 शिविरों  के  प्रतिवेदन  att  लेखा  परीक्षित  लेख  मिल  कर  एक  लम्बा  चौड़ा  दस्तावेज  बन  जायेंगे  शरर
 इसलिये  इनको  लोक  सभा

 पटल
 पर

 रखना  व्यवहार
 नहीं  होगा  ।

 पमल (आ  अंग्रेजी  में
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 सोने  का  तस्कर  व्यापार

 1१६७९.  श्री  रघुनाथ  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है

 कि  फारस  की  खाड़ी  से  जाने  वाले  ब्रिटिश  इंडिया  यात्री  जहाज़  एस०  एस०  डम रा चन  से  अगस्त  के

 प्रथम  सप्ताह  बम्बई  में  २,  20,000  रुपये  के  मूल्य  का
 चोरी  छिपे  लाया

 गया  सोना  मिला  था
 ?

 राजस्व  तथा  सैनिक व्यय  मंत्री  गोपाल
 :  जी  हां  ।  सुचना मिली  थी  कि

 कराची  होते  हुए  फारस  की  खाड़ी  से  खाने  वाले  एस०  एस०  कमरा  में  ब्रिटिश  इंडिया  स्टीम

 नैवीगेशन  कम्पनी  का  जो  ३१  १९  Lc  को  बम्बई  पाया  चोरी  से  लाया  गया  सोना
 था  ।  जहाज  की  दस  दिन  तक  लगातार  तलाशी  ली  जाती  रही  प्रौढ़  २,१६० तोले  सोना  पकड़ा

 गया  सरकारी दर  ६२. ५० रुपये Yo  रुपये  प्रति  तोले  के  हिसाब  से  सोना  2,3Y,coo waa HT AT | रुपये  का  था  |

 जो  उस  में  निषिद्ध  वस्तु  होने  के  परिणामस्वरूप  समुद्र  सीमा  शुल्क  अधिनियम के  watt

 जब्त  किया  जा  सकता  रोक  लिया  गया  परन्तु  बाद  तमंचा  रियों  ढारा  ३  लाख  रुपये  की

 जमानत  देने  इसको जाने  की  safe दे  दी  गई  ।

 आधुनिक  कला  की  राष्ट्रीय  नई  दिल्‍ली

 1१६८०.  श्री  पांगरकर  :  कया  वैज्ञानिक  गवेषणा  शर  सांस्कृतिक  कार्य-मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  १९४५८  में  qa  तक  आधुनिक  कला  की  राष्ट्रीय  नई  ने  कितने

 चित्र  ate  मूर्तियां ली  हें  ?

 गवेषणा  सनौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  gata  सत्रह  चित्र  तथा

 तीन  मूतिया ं।

 बम्बई  में  साहित्यिक  कमंज्ञाला

 1१६८१.  श्री  पांगरकर  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नव साक्षरों  तथा  बच्चों के  लिये  पुस्तकें  लिखने  वालों को  प्रशिक्षण

 देने  के  लिये  बम्बई  राज्य  में  एक  साहित्यिक  कर्मशाला  संगठित  करने  का  प्रस्ताव  शौर

 यदि  तो  इसका  कब  संगठन  होगा ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  जी  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  है  |

 शॉपिंग  एजेंसी  ,  दिल्‍ली

 1१६८२.  श्री  प्र् ०  Fo  गोपालन  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ~ ह
 क्या  जिस  भवन  में

 कॉस्टिंग  दिल्ली  अवस्थित  उसकी  हालत  बड़ी  खराब

 कौर

 यदि  अवश्यक दि  हैं  क  दिए
 मरम्मत

 करने  के  लिए  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  है  ?

 मूल  wast  में

 1  Copying  Agency,  Delhi.



 ८  १९४८  लिखित  उत्तर  २  प  wy

 गुह-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  कौर  )  .  यह  कार्यालय  काज़मी री
 गट  के  निकट  न्यायालय  भवनਂ  में  है  ।  जुलाई  में  भारी  वर्षा  के  समय  इसका  एक  कमरा

 बहुत  बुरी  तरह  चूने  लगा  था  तथा  दीवारों  पर  कुछ  प्लास्टर  भी  उतर  गया  था  ।  कमरा  खाली  कश

 दिया  गया  तथा  कुछ  मरम्मत  कर  दी  गई  ।  परन्तु  कुछ  भ्र  आवश्यक  मरम्मत  के  vet  पर  विचार
 किया जा  रहा है  ।  जब  तक  पूरी  तरह  मरम्मत  नहीं  कर  दी  जायेगी  कमरा  उपयोग  में  नहीं  लाया
 जायगा  |

 भारत-पाकिस्तान  बेकिंग  समवाय  समझोता

 1१६८३.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत-पाकिस्तान  बेकिंग  समझौता  १९४९  के  अधीन  बेकिंग  समवाय  अपणी

 ग्रास्तियों  की  वसूली  में  समर्थ  हुए  शौर

 यदि  तो  aa  तक  कितना  धन  वसूल  किया  गया  है
 ?

 तथा  दत्त  निकਂ  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी )  शहरों  पता  लगा  है

 कि  समझौते  के  अ्न्तगंत  wed  वाले  बैंकों  पाकिस्तान में  श्रमिक  धन  के  लेखे  जिसके  सम्बन्ध  में

 समझौते  के  प्रस्तुत  सहायता  मांगी  गई  ११४६  लाख  रुपये  प्राप्त हुए  हैं  ।

 दिल्‍ली  हवाई  अ्रडड  पर  चोरी  से  लाये  गये  सोने  का  पकड़ा  जाना

 1१६८४  सरदार  इकबाल  सिह  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५८  में  wa  तक  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  पर  कितने  मूल्य  का  चोरी  छिपे  लाया  गया  सोना

 पकड़ा  गया  है

 इस  सम्बन्ध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये

 तस्कर व्यापार
 के

 लिये  कितने  व्यक्तियों
 को  दण्ड  दिया

 गया
 तथा  इनमें  से  कितने

 विदेशी  hed
 or  शौर

 किन  देशों  के  निवासी  हें
 ?

 तथा  श्रवेनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  रेड्डी  दिल्‍ली  हवाई  ag  पर

 eas  (2¥-5-2eYS  में  लगभग  ६,३१.,३०७  रुपये  का  चोरी  से  लाया  गया  सोना
 सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  ने  पकड़ा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  चार  व्यक्ति  पकड़े  गये  हैं  ।

 चारों  व्यक्तियों  जो  विदेशी  दण्ड  दे  दिया  गया  है  ।

 दो  एक  स्पेनवासी  तथा  एक  फ्रांसीसी  था  ।

 दिल्‍ली  में  मकानों  का  किराया

 1१६८५.
 सरदार  इकबाल  fag:  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  हाल  में  ही  जो  दिल्‍ली  में  किरायों  तथा  किरायेदारों  कौर  मकान  मालिकों

 के  सम्बन्धों  के  बारे  में  जांच  की  थी  उसके  क्या  परिणाम
 निकले

 मूल  अंग्रेजी  में

 185  (A)



 २१४८  लिखित  उत्तर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  बनाये  गये  कौर

 यदि  तो  वे  क्या

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :
 से  दिल्‍ली  किराया  नियंत्रण

 विधेयक  जो  १  १९४५८  को  लोक  सभा  में  पुरःस्थापित  किया  गया  की  दौर  ध्यान

 आकर्षित  कराया  जाता  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  भ्रष्टाचार

 1१६८६.  श्री  दलजीत  सिह  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  के  अधीन  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  १६५७-५८  में

 भ्रष्टाचार  के  कितने  मामले  पंजाबी  किये  श्र

 ऐसे  मामलों  को  निबटाने  के  लियें  कया  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 सं  आलय में  राज्य-मंत्री  :
 गौर  (@).  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  तथा  समय  पर  सभा  पटल  पर  रख  दीਂ  जायेगी  ।

 कोजीकोड  हवाई  श्रीनाथ

 1१६८७.  श्री  बनी  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  ag  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रतिरक्षा  मंत्री  के  पिछले  दौरे  पर  कोजीकोड  में  विद्योपरूप  से
 बनाये  गये  अस्थाई

 हवाई  प्रति  पर  कितना धन  व्यय  हुआ

 क्या  इस  प्रयोग  से  सरकार  नें  कोजीकोड  में  बनाये  जाने  वाले  हवाई  स्थान

 निश्चित कर  लिया  तौर

 यह  प्रस्ताव  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  से  मोटर  लाइट  जिसमें

 मंत्री  महोदय  ने  यात्रा  की  भूमि  की  एक  छोटी  सी  पट्टी  जिसको  तभी  हमवार  किया  गया

 उतरा  था  ।  इस  पर  कोई  विशेष  व्यय  नहीं  किया  गया  था  ।  सैनिक  हवाई  ग्राम  बनाने  का  कोई

 wet  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 केंद्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  घूर

 श्री  द०  Wo  कट्टी  :

 1१६८८.  <  श्री  साने  :

 La  दिग

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है
 कि  उत्पादन  शुल्क  समाहर्त्लय के  बहुत  से  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क
 निरीक्षकों  जिनका  मूल  समाहर्बालय  बम्बई  पदोन्नति  के  मामले  में  नुकसान  gar  है
 डिप्टी  सुपरिन्टेन्डेन्ट  के

 पद  पर  पदोन्नति  के
 लिये  वरिष्ठता  निश्चित  करने  के  लिए  निय किर च्च्

 ore  — WAT  में
 *Contrat  Excise  Collectorate,



 ८  १९४८  लिखित  उत्तर  BREE

 तिथि  की  बजाय  स्थायी  बनाये  जाने  की  तिथि  को  माना  गया  जब  कि  विभिन्न  समाहर्बालयों  में

 स्थायी  किये  जाने  के  सम्बन्ध  में  अलग-म्लान  नियम

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  प्रश्न  पर  पुरविक़ार  करने  के  get  पर  विचार  कर

 रही  कौर

 क्या  सरकार  को  इस  वारे  में  कोई  झग्यावेदन  मिला  है  ?

 राजस्व  तथा  शरत  निक  व्यय  मंत्री  (  डा०  गोपाल  :  राज्यों  के  पुनर्गठन  के

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  समाहर्ता त्रों  के  क्षेत्राधिकार  के  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  मैसुर

 समाहर्त्रलय  १-१-५७  से  अलग कर  दिया  गया  था  ।  यह  बम्बई  तथा  हैदराबाद के  पड़ौसीਂ

 समाहर्त्रालयों में  से  बनाया  गया  है  ।  तीनों  समाहर्नालयों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की

 मैसूर  बदली  कर  दी  गई  ।  उनकी  राय  जानने  के  चर्चाएं  Co  निरीक्षकों की  बम्बई  से  मैसूर  बदली

 कर  दी  गई  ।  मैसूर  समाहर््ालय  के  ३४४  निरीक्षकों  में  से  बम्बई  समाहर्न्नलिय  से  स्थानान्तरित  €

 निरीक्षक  ऐसे  थे  यदि  पदोन्नति  करने  में  स्पष्टीकरण  की  तारीख  की  बजाये  नियति  की

 तारीख  मानी  जाती  डिप्टी  सुपरिन्टेन्डेन्ट  के  पद  पर  पदोन्नत  किये  जाने  के  पात्र  हो  सकते  थे  ।

 वर्तमान  नियमों  के  उन्हें  पदोन्नति  के  मामले  में  उन  व्यक्तियों  के  मुकाबले  वरिष्ठता  नहीं

 दीਂ  जा  सकती  जो  पहले  स्थायी  बनाये  जा  चुके  थे  ।  यदि  बम्बई  समाहूत्लिय  में  भी  वे  रहते  तो  उनकी
 स्थिति  भिन्न  नहीं  होती  ।  सभी  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्नालयों  में  वरिष्ठता  तथा  स्थायीकरण

 के  नियम  एक  से  हीਂ  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  नहीं  हैं  ।

 १९४६  से  पहले  एक  वग  में  काम  करने  वाले  व्यक्तियों  की  वरिष्ठता  उसके  उस  वर्ग

 में  स्थायी  बनाये  जाने  की  तिथि  के  oars  निश्चित  की  जाती  थी  ।  विभाजन  के

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  में  कितने  हीਂ  विस्थापित  व्यक्ति  नियुक्त  किये  गये  ।  क्योंकि

 उनमें  से  बहुतों  ने  पाकिस्तान  में  प्रान्तीय  स्थानीय  निकायों  आदि  में  बहुत  दिनों  तक  सेवा

 की  इसलिये  REE  में  गृह-मंत्रालय  द्वारा  यह  निर्णय  किया  गया  कि  विस्थापित  व्यक्तियों  की

 कठिनाइयों  को  देखते  किसी  at  )  में  काम  करने  वाले  सब  व्यक्तियों  की  सिवाय

 उन  व्यक्तियों  के  जो  उस  वर्ग  में  १-१-४४  से  पहले  स्थायी  किये  गये  उस  aa  (Fs)  अथवा  उसके

 समकक्ष ay  में  की  गई  लगातर  सेवा  के  waar  निश्चित  की  जानीਂ  चाहिये  ।  दक्षा  सामान्य

 हो  जाने पर  2eyus  में  यह  निर्णय किया  गया  था  कि  स्थायी  बनाने  की  तिथि  के  आधार  पर  वरिष्ठता

 रखने  की  पुरानी  पद्धति  को  ava  लिया  जाये  ।  यह  पुराना  सिद्धान्त  है  इस  में  परिवर्तन

 नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 मैसूर  समाहर्नलय  के  निरीक्षकों  के  इस  सम्बन्ध  में  भेजे  गये  श्रभ्यावदनों  को  ईस्वी  कार

 कर  दिया  गया  है  ।

 तांबे  के  निक्षेप

 1१६८६.  श्री  पी०  रा०  रामकृष्णन  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 अब  तक  देश  के  कितने  तांबे  के  निक्षेपों  के  होने  का  अनुमान  लगाया गया

 क्या  सरकार नें  १९४७-५८  में  तांबे  का  देसी  उत्पादन  बढ़ाने  के  बारे  में  कोई

 वाही की
 atk

 मूल  अंग्रेज़ी  में



 RXLo
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 यदि  तो  areata  तरी  कितनी  हई  है  ?

 qv  फ  संचिति  जिनका शर  इंधन  मंत्रो  eat

 अरब तक  पता  लगा  ३३७  लाख  टन  है
 ।

 दिन  iy
 ).  भारत  का  भूतत्वीय  परिमाप  विभाग

 उ
 बिहार

 ो  ह
 ।

 क ल
 प्र  की  तांबे  की  खानों  का  सर्वेक्षण  कर  रहा  है  जिसके  परिणाम  mar

 भारतीय खनि  विभाग  ब्यूरो  श्राफ  भी  खतरी
 तथा

 दरीबों
 में  जांच

 फर  रहा है  जिससे  इन  निक्षेपों  की  आधिक  कार्यक्षमता  का  पता  लग  सके  ।  परन्तु

 से
 Sea

 प्रारम्भ  नहीं  हुमा है  ।

 मणिपुर  प्रशासन  के  घिन  पदाधिकारी

 fee
 श्री  छे०  अ्रचौ सिह  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 र

 Pa
 बया  यह

 सच  ह
 कि  अन्य  राज्यों  से  ये  पदाधिकारियों  को  मणिपुर  ग  at  के

 ए

 प्रतीक  वेतन  तथा  भत्ते  मिलते  ak

 )  यदि  तो  कया  ऐसे  पदाधिकारियों  को  प्रति  मास  दिये  जाने  वाले
 वेतन

 तथा  भत्तों

 a नीपुर  प्रशासन  के  aretha  उसी  पद  के  पदाधिकारियों  को  दिये  जाने  वाले  वेतन
 तथा

 दत्त

 .  तुल  नात्मक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री  यह  सच  है  कि  स्थानी  क

 पदाधिकारियों  को  दिये  जाने  वाले  वेतन  तथा  भत्तों  अन्य  राज्यों  से  प्रतिनियुक्त  पदाधिकारी

 तथा  भत्ते  अलग  दिये  जाते  हैं
 ।  दन

 उस  सेवा  के  वेतन  तथा  भत्ते  दिये  जाते  हूँ  जब  बाहर  के  पदाधिकारियों को  निर्धारित  दरों  पर
 त

 क्ति  का  विशेष  वेतन  भी  दिया  जाता  है  ॥

 दि  भाग
 के  ग्रीन  स्थिति  स्पष्ट  किये  जाने  के  ७  तथा  इस  आधार  र  कि  area

 राज्यों  से  पदाधिकारी  प्रतिनियुक्त  इसलिये  किये  जाते  क्योंकि  पदों  के  लिये  स्थानीय  में

 उपयुक्त व्यक्ति  नहीं  मिलते  एक  तुलनात्मक विवरण  बताना  छ  नहीं  होगा  ।

 क

 aide

 श्री  बाजपेयी
 1१६६१.  (ary  साथ  रास

 ग

 क्या
 वित्त  |  यह  बतान

 क
 पा  करेंगे  कि

 )
 कया

 १९५७
 में  भारत  सरकार  द्वारा  बनाये  गये  मितव्ययता  बोर्ड  को  पुनर्गठित

 थ  कया  पुनगंठित  ss  की  कोई

 इइ
 ३;

 भ

 लि  तो  बोझ (7)
 जमन  १ बेंठव व दिये  fea  mer

 सरकार

 ने  कौन-कौन से  सुझाव
 र  किये  हैँ  ?

 भ्रंग्रेजी
 ब
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 तथा  भरते  निक  व्यय  मंत्री  गोपाल  जी  हां  ।

 पुर्नगठित  बोड़े  की  दो  बैठकें  हुई  हैं  ।

 पुर्नगठित  बोर्ड  द्वारा  मितव्ययता  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  सुझावों  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।  परन्तु  बोर्ड  के  सुझावों  के  अनुसार  ये  आदेश  दे  दिये  गये  हैं  कि
 मंत्रालयों

 में

 कार्य  कर  रहे  कल्याण  पदाधिकारियों  को  सचिवालय  से  सहायक  नहीं  दिये  जाने  चाहिएं  ।

 पंजाब  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  भूमि

 1१६९९.  श्री  दलजीत  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  कितने  एकड़  भूमि  है  ;

 कितने  एकड़  भूमि  जनता  को  पढे  पर  दी  गई  है  ;  शौर

 शेष  भूमि  का  किस  काम  के  लिये  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  लगभग  BV  REY
 एकड़

 ।

 लगभग  २,२७४  एकड़  ।

 प्रतिरक्षा  तथा  छावनी  के  काम  के  लिये  ।  जब  भी  कभी  छोटे  कृषि  योग्य

 क्षेत्र  अधिक  होते  हैं  उनमें  रेजिमेंट/यू  निट/श्रथवा  सैनिक  फार्मों  के  रूप  में  कृषि  की  जाती  है  ।

 तथा  खाद्यान्न  उत्पादन  की  योजनायें  बनाई  जाती  जहां  ऐसा  करना  संभव  नहीं  होता  है  उनको

 गैर-सीकरी  किसानों  समितियों  को  खाद्यान्न  बढ़ाने  के  उद्देश्य  सरकार  द्वारा  प्राथमिकता

 निर्धारित  कराके  दे  दिया  जाता  है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  खजाने

 1१६९३.  श्री  दलजीत  हसीना  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  संघ  प्रदेश  में  कितने  खजाने  तथा  उपखजाने

 हैँ

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  कुछ  नये  उपखजाने  खोलने  का  विचार है  ;  कौर

 \  )  यदि  at,  तो  किन  स्थानों  पर  यह  उप खजाने  खोले  जायेंगे  ?

 राजस्व  तथा  सतेनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  .  हिमाचल  प्रदेश  में  ५

 खजाने  Ro  उप खजाने  हैं  ।

 और  तीन  कौर  उप खजाने  खोलने  की  स्वीकृति  दी  गई  है  जिन  में  से

 मंडी  जिले  तथा  ate  चम्बा  जिले  एक-एक  होगी  ।  इसके  अतिरिक्त

 हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  चम्बा  जिले  में  बाड़मौर  में  भी  एक  उपखजाना  खोलने  का  विचार  कर

 रहा है  ।
 =

 मिल  wast  में
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 पंजाब  a  तेल  के  लिये  छिद्र  करने  का  ata

 |  श्री  राम  कृष्ण

 1१६९४.  सरदार  इकबाल  सिह

 Lait  दलजीत  fag

 क्या  खान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब  के  कितने  तथा  किन  स्थानों  पर  तेल  निकालने  के  लिये  छिद  करने  का  काम

 हो  रहा है

 इस  पर  तब  तक  कुल  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है

 PEYG—YE  में इस  पर  कुल  कितना धन  व्यय  होगा  ;

 इस  कां  के  क्या  परिणाम  हुए  ;

 क्या  इस  वर्ष  में  इस  कार्य  के  लियें  अर  कोई  स्थान  भी  लिया  जायेगा  ;

 यदि  तो  ऐसे  स्थान  कौन-कौन  से  हूँ
 ?

 खान  कौर  इंजन  मंत्र  स्वर्ण  :  होशियारपुर के  निकट  ज्वाला
 सखी  में  गहरी  खुदाई  का  काम  किया  जा  रहा  है  ।  इसके  अ्रतिरिक्त  ज्वालामुखी  तथा  रानीताल  के

 निकट  ज्वालामुखी  के  पहले  स्थान  पर  दो  गड़  र  खोदे  जा  रहे हैं  ।

 PEYE—YS  के  वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  तक  लगभग  ६४  लाख  रुपये  ।

 PEXG—ZE  के  लिये  १.  ३९  करोड़  रुपयें  का  राय-व्यस्क  में  उपबन्ध

 है  ।

 परिणामों  का  निर्धारण  करना  at  संभव  नहीं

 और  वर्तमान  खुदाई  के  परिणामों  के  ara  पर  तथा  wars  मशीन  करो

 प्राप्यता  के  आघार  पर  अर  स्थानों  पर  ज्वालामुखी  तथा  जानौरी  में  खदाई  करने  का  विचार

 है  ।

 पलिस

 1१६६५.  श्री  अजन सिह भ सिह  भदोरिया  क्या  गृह-साथ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 geyw—¥s  में  दिल्‍ली के  पुलिस  पदाधिकारियों  के  विरूद्ध  कितनी  लिखित  दशिंकायतें

 की  गई  हैँ  तथा  कितनी  शिकायतों  पर  विचार  किया  गया  है

 कत्तव्य  के  प्रति  तथा  श्रनद्यासनहीनता  के  लिये  इसी  में

 दिल्‍ली  पलिस  द्वारा  कितने  तथा  किन  पदों  के  पदाधिकारियों  के  विरूद्ध  विभागीय  कार्यवाही  की  गई

 है  ;  श्र

 भाग  में  बताई  गई  अवधि  में  कितने  तथा  किस  श्रेणी  के  पुलिस  पदाधिकारियों

 विरुद्ध  दांडिक  मामले  पंजीबद्ध  किये  गये  तथा  निम्नलिखित  शीर्षों  के  अधीन  अलग-प्लग  अपराधों

 परीक्षणों के  परिणाम  क्या  रहे  )  महिलाओं  पर  चोरी  तथा

 अन्य  व्यक्तियों पर  हत्या रोक  पीड़ा  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से  जानकरी  इकट्ठी  की
 जा  रही  है  तथा  समय  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी जायगा  |

 मूल प्रंग्रेजी मे
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 विदेशी  धम  प्रचारक

 1१६६६.  श्री  जाधव  :  कया  गह-किये  मंत्री  निम्नलिखित  दिखाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  :

 भारत  के  प्रत्येक  राज्य  एवं  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विदेशी  aa  प्रचारकों  की  प्रबल  सम्पत्ति

 कितनी  है  ;

 उनके  पास  कृषि  योग्य  भूमि  कितनी है  ;  alk

 क्या  इसको  वह  कृषि  कार्य  के  लिये  उपयोग  में  ला  रहे  हैं
 अ्रयवा  नहीं  ?

 fag  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से  विदेशियों  से  भूमि  wa

 के  लिये  कोई  विशेष  विधि  नहीं  है  ।  इसलिये  विदेशी  धर्म  प्रचारकों  की  सम्पत्ति  के  सम्बन्ध  में

 जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  ।

 स्थगन  प्रस्ताव

 उत्तर  प्रदेश  में  कथित  खाद्य  संकट

 महोदय  उत्तर  प्रदेश  की  खाद्य  वहां  हुई  गिरफ्तारियों  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  उत्तर  प्रदेश  की  खाद्य  समस्या  हल  करने  में  प्र सफलता  के  बारे  में  सवेरा  स०  म०  बनर्जी  और

 तंगामणि  के  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  मुझे  प्राप्त  हुई  है  ।  इस  स्थगन  प्रस्ताव  में  एक  राज्य

 सरकार  पर  अनेक  प्रकार  के  आरोप  लगाये  गये

 उस  दिन  जब  कई  स्थगन  प्रस्तावों  की  सूचना  दी  गयी  थी  तो  मैं  ने  कहा  था  कि  हमें  इस

 बात  पर  विचार  कर  लेना  चाहिये  कि  इस  विषय  में  किस  सीमा  तक  केन्द्र  का  उत्तरदायित्व  है  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  खाद्य  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  की  भी  कुछ  जिम्मेदारी  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची

 की  सूची  ३  की  प्रविष्टि  ३३  के  अ्रनुसार  केन्द्र  पर  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  भी  कुछ  कारवाही  करे  ।

 मैं  केवल  वैधानिक  उत्तरदायित्व  की  बात  नहीं  कहता  ।  मेरा  कहना  है  कि  यदि  केन्द्र  न ेकिसी  विषय

 में  किसी  समझौते  द्वारा  या  संसद  की  किसी  विधि  द्वारा  जिम्मेदारी  भ्र पने  ऊपर  ली  हो  तो  मैं  उस

 विषय  पर  चर्चा  की  अनुमति  दे  सकता हूं  ।

 हो  सकता  है  राज्य  के  विषय  पर  हमारा  चर्चा  करना  राज्य  को  रूचिकर  न  लगे  ।  राज्य

 का  सामना करने  के  लिये  भरसक  कोशिश  कर  रहा  है  फिर  हमें  यह  शोभा  नहीं  देता  कि

 हम  यहां  बैठ  कर  चर्चा करें  कि  राज्य  को  क्या  करना  चाहिये  ौर  क्या  नहीं ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सिचाई  शर  स्वास्थ्य  जैसे  विषयों  के  सम्बन्ध  में

 राज्य  का  उत्तरदायित्व  किस  सीमा  तक  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्न  मंत्रियों  से  मैंने  ज्ञापन  मांगे  है  ।

 माननीय  सदस्यों  से  भी  मैं  बात  करना  चाहता हूं  ।  दोनों  पक्षों  की  बातें  सुनकर  मैं  कुछ  निर्णय

 कर  सकूंगा  |  प्रभी  मंत्रियों के  ज्ञापन  हमें  प्राप्त  नहीं हुए  इस  बीच  मैं  नहीं  चाहता  कि  सभा

 म |  |  ऐसी  चर्चा  उठाई  माननीय  मंत्री  राज्य  के  विभिन्न  दलों के  taal  को  बुला  कर
 उनको

 समझायें  सनौर  बतायें  कि  केन्द्र  की  इसमें  कितनी  जिम्मेदारी  है  ।  यदि  वे  लोग  फिर  भी  संतुष्ट  न  हों  तो

 उन्हें  मुझ  से  मिलाया  जावे  ।  मैं  मामले  की  छानबीन  करूंगा  |

 मल  शंत्रेजी  में



 स्थगन  प्रस्ताव  ८  ges २५४५४

 श्रीमती  रेणु  चक्रबर्ती  :  मैं  ने  भी  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  श्राप  ने

 कहा  कि  जब  राज्यों  में  स्थिति  खराब  है  तो  श्राप उस  विवाद  में  पड़ना  नहीं  चाहते  यहां
 चर्चा

 नहीं  उठाई  जानी  चाहिये  ।  केन्द्र  तथा  राज्य  के  उत्तरदायित्व  के  सम्बन्ध  में  संघ  खाद्य  मंत्री  तथा

 राज्य  के  मुख्य  मंत्री  में  एक  मतभेद  पैदा  हो  गया  कभी कल  ही
 डा०  सम्पूर्णानन्द ने  कहा  है

 कि  संवैधानिक  स्थिति  के  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  को  अपनी  खाद्य  नीति  संचालित  करने  का

 maar  नहीं  मिला  |  अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम  एक  केन्द्रीय  विधान  है  पर  केन्द्र  ने  राज्यों  को

 शक्तियों  का  प्रत्यायोजन  नहीं  किया  ।  उन्होंनें  बताया  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  १४  जिलों  में  चावल

 तथा  बाजरे  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  है  पर  वहां  से  सारा  गल्ला  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  पाया  और  वहां

 से  बिहार  को  भेजा  गया  |  स्पष्ट  शब्दों में  उन्होंने  कहा  है  कि खाद्य  नीति  राज्य  के  हाथों  में  होती

 तो  ऐसा  कदापि  न  होने  पाता  पश्चिमी  बंगाल  में  भी  ही  हुजरा  ।

 एक  भ्रांत  तो  स्थिति  ऐसी  पैदा  हो  गयी  है  कि  लोग  भूखों  मर  रहे  हैं  र  दूसरी  कौर  इस  प्रकार

 की  मतभेदपुर्ण  बातें  चल  रहीं  हैं  ।  प्राप्यक  हो  गया  है  कि  सभा  में  इस  विषय  पर  वाद-विवाद

 ही०  ato  मकानों  :  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  के  स्थगन  प्रस्ताव  पर

 मेरे  भी  हस्ताक्षर  हैँ  ।
 कभी  कल  ही  प्रधान  मंत्री  ने  एक  पत्रकार  सम्मेलन  में  यह  बात  स्वीकार

 की  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश  में  खाद्य  स्थिति  west  नहीं  है  ।  मेरा  भ्र तु मान  है  कि  इस  सम्पूर्ण  कठिनाई
 का

 एक  प्रथम  कारण  यह  है  कि  खाद्य  नीति  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  कोई  समन्वय  नहीं  है

 समन्वय  ही  इस  रोग  का  उचित  उपचार  हो  सकता  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  जोरदार  भझ्रान्दोलन चल  रहा
 |

 श्री  शिब्बन  लाल  सकसेना  की  भूख  हड़ताल  चल  रही  है  कौर  बंगाल  की  स्थिति  भी  खराब  है  ।

 प्रावश्यक  यह  है  कि  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  ऐसा  समन्वय  स्थापित  किया  जाये  जिससे  कोई

 आन्दोलन  न  हो  शौर  खाद्य  समस्या  भी  हल  हो  जाये  ।

 ऐसी  स्थिति  में  यह  श्रावश्यक है  कि  स्थिति पर  चर्चा की  जायें  ate  स्पष्टीकरण  दिया
 जाये  ।

 ठोस  स०  बजाज  :  मै ंने  अपने  स्थगन  प्रस्ताव में  कहा  है  कि  विधि  के  ata

 उपबन्धों  का  भ्रनुचित  प्रयोग  किया  गया है  ।  उत्तर  प्रदेश  के  अनेक  ख्याति  प्राप्त  नेताओं  तथा

 संसद के  दो  सदस्यों  शोर  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  के  विरोधी  दल  के  नेताओं  को  गिरफ्तार  कर  लिया

 गया  है  ।

 महोदय  :  में  जानना  चाहता हूं  यह  मामला  शअ्रविलम्बनीय  शर  प्रावस्था है  |

 वहां  तो  स्थगन  प्रस्ताव  पेश  gid  रह ेहैं  भ्र विद वास  के  प्रस्ताव  रखे  गये  हैं झ्र ौर  यह  सब  कोई  कल  की

 बात
 तो  है  नहीं  बल्कि  काफी  समय  से  चली  रही  है  ।  इस  प्रकार  की  बातों  पर  स्थगन  प्रस्ताव  के  रूप

 में  विचार  करना  नियमों  के  अनुकूल  नहीं  होगा  ।

 राजा  महेन्द्रश्नताप  का  भी  एक  स्थगन  प्रस्ताव  है  जिसमें  वह  कहते  हैं  कि  यू०  पी०  के  विरोधी

 दलों  का  ग्रान्दोलन  क्रान्ति  फैला  सकता  है  ae  प्रशासन  के  लियें  ख़तरनाक  है  |  माननीय  सदस्य  का

 कहना हूं
 कि  सरकार  को  फेंकने  के  लिए  यह  राजनैतिक  आन्दोलन  है  ।  एक  माननीय  सदस्य

 विधि  कौर  व्यवस्था  की  बात  करते  हैं  ।  एक  तीसरे  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश

 के  मुख्य  मन्त्री  का
 कथन

 सही  है  या
 संघ  खाद्य  मन्त्री का  ।  इन  सब  बातों  का  उत्तर  देना  मेरे  कार्य  क्षेत्र

 मृत  अंग्रेजी  में



 ८  gous  स्थगन  प्रस्ताव  रश

 से  बाहर  की  बात  है  ।  माननीय  मन्त्री  को  चाहिए  कि  वह  सभी  दलों  के  tara तथा  cana

 प्रस्तावों  की  सुचना  देंने  वालों  का  एक  सम्मेलनਂ  बुलायें  गौर  पस  में  बेठ  कर  बातें  तय  करें  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  बे  दैनिक  ज  दी  जवाहरलाल नेहरू  )  :  प्रा पने  प्रभी  सुझाव  दिया  कि

 दलों ५  नेताओं को  एक  सम्मेलन  जाये  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  मामले  पर  कुछ  दौर  प्रकाशा  डाला

 जाये--किस  मामले  पर  चर्चा  करने  के  लिए  सम्मेलन  बलाया  जाये  ?  क्या  उन  लोगों  की  गतिविधियों

 पर  चर्चा  की  जायेगी  जो  भूख  हड़ताल  कर  रहे  या  जिन्होंने  विधि  का  उल्लंघन  करके  गिरफ्तार  होने

 की  घोषणा  की  हूं  या  जिन्होंने  गोदामों  पर.कब्जा  करने  की  घोषणा  की  हे
 ?  सम्मेलन  में  किस  बात

 पर  चर्चा  होगी
 ?

 यह  बात  में  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  लोगों की  गिरफ्तारियां हुई  हैं  स्थगन  प्रस्ताव

 aa  पर  हम  यह  यों  भल  जाते  हूं  कि  उन  लोगों  ते  घोषणा  कर  दी  थी  कि  वे  गिरफ्तार  होरा

 चाहते हूँ  ।  कानन को  भंग  करके  वे  स्वयं  गिरफ्तार होते  हैं  ।  तो  प्रश्न  यह  हूं  कि  किस  बात  पर  चर्चा

 होगी
 ?

 fuera  महोदय  :  प्रवान  मन्त्री  ने  पुछा  कि  जिस  सम्मेलन  का  मैंने  सुझाव  दिया  हं  उसमें  किस

 विषय  पर  चर्चा  होगी  ।  मेरा  मतलब  यही  था  कि  इस  प्रकार  की  बातें  कही  जाती  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  की  गयी  कार्यवाही  के  कारण  खाद्य  स्थिति  खराब  हो  गयी  हत  यदि  माननीय  मन्त्री  Tay

 बातें  कहने  वालों  तथा  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  देने  वालों  को  सम्मेलन  में  यह  समझायें  कि  जो  कुछ

 हमारे  कार्य  क्षेत्र  में  था  हमने  उसे  अ्रच्छी  तरह  भ्रमजाल  दिया  है  तो  शायद  लोगों  को  सन्तोष  जाये  ।

 इसके  अतिरिक्त  यदि  कोई  विधि  और  व्यवस्था  का  उल्लंघन  करेगा  तो  राज्य  सरकारें  उसने  विरुद्ध

 कार्यवाही  अवश्य  करेगी  |  यही  मेरा  अभिप्राय  था  |

 शी  | हुँ० |  नो ०  खाद्य की  समस्या  एक  राष्ट्रीय  समस्या  ह  |  हम  खाद्य  समस्या  पर  चर्चा

 करना  चाहते  हूँ  तो  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  देने  के  सिवा  हमारे  पास  उपाय  ह  |  समस्या को

 हल  करने  के  लिए  केन्द्र  परौ  राज्य  द्वारा  किये  गये  उपायों  के  बीच  कुछ  गलतफहमी  पदा  हो  गयी  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  ने  जो  वक्तव्य  दिया  है  भ्र  यहां  संघ  खाद्य  मन्त्री  ने  जो  वक्तव्य  दिया  हू

 नों  में  बहुत  विरोध  हूँ
 |

 इसका  कारण  यही  है  कि  खाद्य  समस्या
 को

 हल  करने
 के

 लिए  राज्य  तथा
 ae  में  समन्वय  का  वभाव  खाद्य  नीति  में  समन्वय  का  होना  परम  आवश्यक  हूँ  ।  संघ  खाद्य

 मन्त्री  यदि  कहें  कि  राज्य  बाहर  से  खाद्यान्न  का  ग्रा यात  कर  सकते  हूँ  तो  यह  एक  विचित्र बात  होगी  |

 स्त  जो  गलतफहमी  पदा  हो  गई  हूँ  उसे  किया  जाना  Haas  हैं  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  खाद्य  समस्या  को  लेकर  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  पर  तरह-तरह

 अरोप लगा रही हैं लगा  रही  है
 तथा  भ्रान्दोलन की  निन्दा  कर  रही  है  यह  सब  बन्द  होना  चाहिए  ।  इसी

 कारण  म॑  चाहता  हूं  कि  चर्चा  हो  ।

 श्री  नाथ पाई  :  मुझे  भी  बोलने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 fara  महोदय  :  यदि  स्थगन  प्रस्ताव को  प्रस्तुत
 करने  की  अनुमति  दी  जायेगी  तो  में

 माननीय  सदस्य  को  अवश्य  भ्र वसर  दंगा  |

 स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  देने  वाले  माननीय  सदस्यों  को  में  पर्याप्त  अवसर  दे  चुका  हूं  अब  में

 माननीय  मन्त्री
 को

 अवसर  देता  हूं  ।

 महान  प्रताप  में  तो  सिर्फ  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं
 कि  कुछ  लोग  समझते

 हैं  कि  हड़ताल  श्र  भूख  हड़ताल  द्वारा  वे  मन्त्री बन  जायेंगे  ।  पर  यह  धारणा  गलत  है  ।  उन्हें  सारी

 बातों  पर  पुनਂ  :

 विचार  करना  चाहिए  हमें  सहयोग  से  कार्य  करना  चाहि
 ।

 साणााणााणणअणणणणणणनण मूल  भ्रंग्रेज़ी  में
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 खाब  तथा  कृषि  मंत्री
 ०

 प्र
 ०

 सबसे  पहले  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  मेंने  यह

 बात  कभी  नहीं  फहद  खाद्य  के  मामलें  में  केन्द्र  का  कोई  उत्तरदायित्व  नहीं  है  ।  उस  दिन  जब  स्थगन

 प्रस्ताव  पर  चर्चा  हो  रही  थी  तो  प्रापर  मुझ  से  कुछ  प्रश्न  पूछे  थे  |  न  एक  प्रदान  यह  पूछा  था  कि

 यह  केन्द्र  का  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  राज्य  की  खाद्य  सम्बन्धी  सारी  Ta  HATA  की  पूति  करे  ।

 मेंने  उस  प्रदान  का  उत्तर  दिया  अनेक  प्रश्न मुझ  से  गये  कौर  मेरा  विश्वास है
 कि

 मेंने  उनका  जो  उत्तर  दिया वह  संवैधानिक  दृष्टि  से  सही  था  ।  हो  सकता है  माननीय  मित्रों  का  दृष्टिकोण

 कुछ  भिन्न  हो  ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  के  वक्तव्य  तथा  इस  सभा  में  मेरे  द्वारा  कही

 बातों  को  ध्यान  से  देखे  तो  दोनों  बातों  में  कोई  तात्विक  अन्तर  नहीं  है  क्यों  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  केन्द्र

 के  कुछ  उत्तरदायित्व हैं  प्रौढ़  राज्य  के  भी  कुछ  दत्त  दायित्व  हैं  ।  वह  स्वीकार  करते  है  कि  कृषि  राज्य

 सरकार  के  उत्तरदायित्व  का  विषय है  ate  खाद्य  स्थिति  उत्पादन  पर  निर्भर  होती  है  ।  कुछ  मामलों  केਂ

 सम्बन्ध  में  हमने  विधानਂ  बनाये  हें  उनके  सम्बन्ध  में  हमारा  उत्तरदायित्व  ह ै।

 आपने  मेरे  मंत्रालय  तथा  कुछ  भ्रमण  मंत्रालयों  से  पूछा  है  कि  इनके  सम्बन्ध  में  राज्य  का

 दायित्व क्या  att  केन्द्र  का  उत्तरदायित्व  बया  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  विवरण  तेयार  करवा  रहा

 हु  प्रश्न  यह  नही ंहै  कि  मेरे  कौर  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  के  बीच  मतभेद  है  बल्कि  प्रश्न  यह
 संविधान  की  व्याख्या  क्या  की  जाती  है--कि  केन्द्र का  उत्तरदायित्व  किस  सीमा तक  है  ।  जहां  तक

 केन्द्र  के  उत्तरदायित्व का  सम्बन्ध  हैं  उसके  लिये  में  उत्तरदायी  होऊंगा  |

 झ्रापने  दलों  के  नेताओं  से  बातचीत  करने  का  सुझाव  दिया  ।  में  पाप  को  झ्राइवासन  देता  हूं  कि  में

 प्रतिदिन  बातचीत  व  चर्चा  करता  at  रहा  हूं  ।  प्रधान  मन्त्री  बाय  स्थिति  पर  चर्चा  करने  के  लिए

 विरोधी  दल  फे  कुछ  सदस्यों  को  बुलाया  है  ।  एक  बार वे  मिल  चुके  हैं  ्र  शाम  को  वे  लोग  दोबारा
 मिलेंगे  ।  एक  स्थायी  समिति  बनाई  जाने  वाली  है  जो  समय-समय  पर  स्थिति  पर  विचार  करेगी  ।  हमने

 ऑपचारिक  तथा  झ्रनौपचारिक  दोनों  ढंगों  से  चर्चा  की  है  alt  प्रत्येक  सम्भव  उपाय  का  सहारा  लिया

 है  ।  कल  विरोधी  दल  के  कुछ  मैं  ग्रोवर  सं  तक  के  कुछ  प्रत्य  सदस्य  पर्चम  बंगाल  जा  रहे  हैं  वहां  के

 मुख्य  मन्त्री  से  वहां  की  खाद्य  स्थिति  पर  चर्चा  करने  के  लिये  में  हर  प्रकार  की  जानकारी  देन ेके  लिए

 तैयार  हूं  श्र  में  विरोधी  दल  के  प्रत्येक  सदस्य
 को  सन्तुष्ट  करने  के  लिए  तैयार हूं  कि  हमने इस

 सम्बन्ध  में  क्या  क्या  काम  किये  हैँ  ।  यदि  मेरी  कोई  गलती  हो  तो  मुझे  उत्तरदायी  ठहराया  जाये  |  मुझे

 कुछ  उत्तरदायित्व  निभाने  पड़ते  मैं  विरोधी  दल  के  सदस्यों  को  सारी  जानकारी  देने  तथा  उनसे

 चर्चा  करने  के  लिये  तैयार  हूं  ।  उन्हें  बताना  चाहिये  कि  वे  किसी  विद्वेष  बात  पर  चर्चा  करना

 चाहते हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  सम्बन्ध  में  मैं  बताना  चाहता  हुं  कि  वहां  की  विधान  सभा  में  इस  विषय  पर

 विवाद  हुमा  या झर  उसमें  मुख्य  मन्त्री  ने  जो  कुछ  कहा  उसका  एक  उद्धरण  में  दे  रहा  हूं  ।  उन्होंने

 उत्तरदायित्व  का  पूरा  ध्यान  रखते  हुये  मैं  घोषणा  हुं  कि  राज्य  में  कहीं  भी

 परकाल  की  स्थिति  नहीं  है  ।

 दूसरे  पक्ष  ने
 जो

 भयावह  चित्र  खींचा  हैं  वह  wana गलत  है  ।”  अज  के  समाचार पत्र  में
 पी०  टी०  कराई  का  एक  समाचार है

 सरकारी  सूत्रों के  अनुसार  राज्य  के  कई  भागों  में  गेहूं
 ae

 चावल  के  मूल्यों  में  कुछ  कमी
 wes

 हो  गयी  है  tg के  मूल्य  में  २  रुपये  प्रति  मन  की  कमी  हुई  चावल  के  मूल्य  में  काफी
 कमी  हो  गई  है  प

 2
 भ्र॑प्रेज़ी  मे



 ८  १९४५८  स्थगन  प्रस्ताव  BARS

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  चुनाव  क्षेत्रों  का  दौरा  किया हूँ  |  उनका  कहना  है--में  देहरादून

 के  माननीय  सदस्य  का  उल्लेख  करना  चाहता  हमारे  प्रयत्नों  के  परिणामस्वरूप  चावल  के

 मूल्य में  oF  ८  रु०  तक  प्रतिमा  की  कमी  हुई  है  प्रोर गेह  के  मूल्य  में
 ४  ०  प्रतिमा की  कमी  हुई

 zg ष  गर्त  स्थिति  खराब  होने  के  बजाय  सूरी  है  ।  यदि  विरोधी  दल  हमें  सहयोग  दे  तो  स्थिति  शीघ्रता

 से  सुधर  सकती  है  ।  हमने  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  गल्ला  भेज  दिया है  |  कुछ  पहुंच  गया  है  कौर  कुछ  पहुंच

 रहा  है  |

 माननीय  मनतो ने  मुख्य  मन्त्री के  वक्तव्य  को  जो  पढ़  कर  में  उससे

 सहमत हूं  ।  केन्द्र  का  उत्तरदायित्व  चाहे  कुछ  भी  रहा  हो  पर  खाद्य  का  संभरण  तथा  कृषि  द्वारा

 उत्पादन  राज्य  का  उत्तरदायित्व हैं  ।  मुख्य  मन्त्री  का  कहना  है  कि  खाद्य  संकट  बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।

 फिर  बहस  करने  को  क्या  रह  जाता  है  ?  यदि  राज्य  में  कोई  प्राय  गड़बड़ी  हो  तो  राज्य  सरकार  काफी

 समय है  ।  पर  मेरा  तो  यह  कहना  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  खाद्य  स्थिति  केਂ  सम्बन्ध  में  कहां  तक  उत्तरदायी

 यदि  राज्य  के  मुख्य  मन्त्री  ने  यह  कहा  होता  कि  केन्द्र  द्वारा  बाधा यें  उत्पन्न  करने  के  परिणामस्वरूप

 यह  संकट  पैदा  हुमा हू |  तो  में  एक  घण्टे  ही  नहीं  सारे  दिनਂ  के  वाद-विवाद  की  अ्रनुमति  दे  देता  |

 माननीय  मन्त्री  ने  यू
 ०  पी  ०

 मुख्य  मन्त्री  के  वक्तव्य  का  उद्धरण  दिया  |  में  मुख्य  मन्त्री  के  वक्तव्य

 पर  निश्चय  ही  अधिक  विश्वास  करता  हुं  ।  न  तो  कोई  खाद्य  संकट  ही  है  प्रौढ़  न  केन्द्रीय सरकार  की

 कहीं  कोई  गलती  हैँ  ।  इन  परिस्थितियों  में  में  स्थगन  प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं

 दे  सकता |

 जवाहर  लाल  में  सभा  नेता  की  हैसियत  से  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  जिस  विषय  पर

 चर्चा  हो  रही  थी  उस  पर  आपने  ara  विनिवेश  दे  दिया  दह-भरत  उसके  बारे  में  में  कुछ  नहीं  कहुंगा  ।

 में  सभा  के  सभो  सदस्यों  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इस  बात  पर  विचार  करें  कि  हम  अपन  उद्देश्य  को  किस

 प्रकार  तरह  पूरा
 कर

 सकते  हूँ
 ।  हो  सकता  हूँ  कि  जो  कुछ  हो  रहा  हैं  उसके  बारे  में  विरोधी दल

 बहुत  चिन्तित  हो  ।  पर  में  इतना  wae  कहूंगा  कि  उत्तेजित  होने  से  कोई  लाभ  नहीं  उत्तेजना

 वो
 हमें  से  बाहर  ले  जाती  है  प्रौर  हम  शिव  से  अधिक  उत्तेजित  होते  जाते  हैं  ।  इस  सभा  के  लिए

 यह  कोई  शोभनीय  बात  नहीं है  ।  में  किसी  पर  दोषारोपण  नहीं  कर  रहा  हूं  क्योंकि  हम  सभी  कभी  कभी

 उत्तेजित  हो  जाते  हैं  ।  लेकिन  हमारे  सामने  शझनेक  कठिनाई पूर्ण  स्थितियां  ताती  हैं  ate  हमें  उनका

 सामना  करना  होता  है  भ्र  रसल  में  कठिन  समस्याओं  के  हल  करते  समय  ही  सबसे  जरूरी  बात  यह

 है
 कि

 हम  उत्तेजित  न  हों  |  हम  कभी-कभी  ऐसे  अवसरों  पर  उत्तेजित  होते  हैं  जब  बात  गम्भीर  नहीं

 होती  ।  यदि  गम्भीर  बात  हो  तो  उस  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करना  उत्तेजित  नहीं  होना

 चाहिए  मेरा  इस  सभा  के  सभी  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  है  कि  वे  इस  मामले  पर  शान्तिपूर्वक
 विचार  क  ।  जहां  तक  मेरा  कौर  मेरे  सह कारियों  का  सम्बन्ध  यदि  माननीय  सदस्य  कोई  जानकारी

 चाहें  या  कोई  चर्चा  करना  चाहें  तो  हम  हमेशा  उनकी  सेवा  के  लिए  तैयार  हैं  ।  जिस  मामले  पर  हम
 विचार  कर  रहे हैं  उस  के  सम्बन्ध  में  बात  ऐसी  नहीं हैं  कि  नीतियों  में  कुछ  मतभेद  थोड़ा  बहुत

 मत  भेद  हो  सकता  है
 शौर  कुछ  आलोचना  भी  हो  सकती  हूँ  पर  हमारे  उद्देश्य  एक  ही  अनेक

 बातों
 के  सम्बन्ध सें  बिना  किसी  विरोध  के  हम  चर्चा  कर  सकते  हैं  कौर  वास्तव  में  हम  इसी  नीति  का

 भी  अनुसरण  कर  रहे  राज्य
 सरकारों  से  भी  हमने  इसी  नीति  का  अनुसरण  करने  का  थि  किया a

 ।
 यद्यपि  कुछ  बातें  ऐसी  हुई  हैं  जिनके  कारण  यह  काम  कुछ  कठिन  हो  गया  फिर  भी  हमारे लिये

 नब  रचनात्मक  काम  करने  की  जरूरत  हो  तो  हमें  कोई  विगठनात्मक  काम  नहीं  करना  चाहिये  ।

 ——
 अतः  माननीय  सदस्यों  से  मेरा  निवेदन है  कि  इस  प्रदान  पर  वे  यथासम्भव  रचनात्मक  कौर  सहयोगपूर्ण

 मल  भ्रंप्रेजी  में
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 ढंग  से  विचार  करें  ग्रोवर  उन्हें  जानकारी  देने  या  उनके  साथ  चर्चा  करने में
 सरकार  उन्हें  भरसक

 सहायता  देगी  अर  उन्हें  सन्तुष्ट  करेगी

 fat हो०  ato  मुखर्जी  :  विरोधी  दलों  की  कौर  से  में  बताना  चाहता  हूँ  कि  हमने  इस  मामलें  मेँ

 उत्तेजित होनें  का  प्रयत्न  कभी  नहीं  किया  ।  खाद्य  मन्त्री  स्वयं  इस  बात  का  प्रमाण  देंगे  कि
 हमारा

 सहयोगपूर्ण  रहा  है  ।  खाद्य  का  मामला  गम्भीर  हो  उठा  इसी  कारण  हमने  इसे  यहां  उठाया
 |

 हमारे  साथ  न्याय  हैं  कि  मानतीय  मन्त्री  की  जानकारी  के  सामने  हमारी  जानकारी  को  झूठ  माना

 जाता  है  ।  गी  बातों  से  वातावरण  उत्तेजित  हो  जाता  है  |  सरकार  को  रवैया  कई  बार  ऐसा  होता  है

 कि  उससे  उत्तेजना  *दा  हो  जाती है
 ।  मेरी  इच्छा  है  कि  माननीय  मन्त्री  यह  स्मरण  रखें  कि  देश  में  तनिक

 भी  सहयोग  नहीं है  ।

 श्री नाथ  पाई  :  यहां  भी  श्र  राज्यों में  भी  हमारे  दल  के  विरुद्ध  aaa  बातें  कही

 गयी  चर्चा
 के  दौरान  आपने कुछ  ऐसी  बातें  कहीं  जिनसे मुझे  बहुत  दुःख  हुमा

 |

 प्रदेश के  मुख्य  मंत्री  के  भाषण के  कुछ  उद्धरण  दिये  गये  जो  परस्पर  विरोधी  आपने  कहा
 कि

 अतिरिक्त  क्षेत्र से  गल्ला  इकक्‌रठी ब  करके  कमी  वाले  क्षेत्र  में  बंटवाना  केन्द्र  का  उत्तरदायित्व है
 ।

 क्या  यह  एँसा  ana  जाये  जिसके  लिये  न
 केन्द्र  उत्तरदायी  है

 कौर  न  राज्य  क्योंकि

 दोनों ही  जिम्मेदारी  एक-दूसरे  पर  थोप  रहे  हैं  ।  इसलिये यह  उठाया गया  है

 श्राप ने  कहा  कि  हम  इस  मामले  की  में  राजनैतिक  स्वार्थ  सिद्ध  कर  रहे

 कोई  बात  नहीं  है  ।  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  सफलता  तथा  केन्द्र  द्वारा  जिम्मेदारी
 से  बचने  की

 करना--हमें  मजबूर  करते हैं  कि  हम  इस  मामले  को  उठायें  ।

 trad  महोदय :  खाद्य  की  समस्या किसी  दल  विशेष  की  समस्या  नहीं  हैं  यह  सबकी

 समस्या  है  ।

 इस  बात  पर  झगड़ा  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  जहां  तक  इसे  बात  का  सम्बन्ध है  कि

 माननीय  मंत्री  की  जानकारी  सही  हैं  था  माननीय  सदस्यों  एक  पुरानी  परिपाटी  है  किं
 यदि

 दोनों  पक्षों  की  जानकारी  विरोधी  हो  तो  सरकार  की  जानकारी सही  मानी  जाती  राज्य  के

 मुख्य  मंत्री  का  वक्तव्य  है  कि  राज्य  में  खाद्य  संकट  नहीं  है  |

 अभी  आपने  कहा  कि श्री  जयपाल  सिंह  (  पश्चिम-र  क्षित-भ्रनुसूचित  जातिया ं)
 सरकारी  बात  सच  मानी  जायेगी  मैं  एक  विशेषाधिकार  का  प्रश्न  उठाता  हूं  ।  चाहे  मंत्री का
 वक्तव्य  हो  या  wey  किसी  का  तो  क्या  हमें  उनकी  बात  को  चुनौती  देने  का  हक  नहीं है  ।  कया

 हमें उस  पर  चर्चा  करने का  अधिकार  नही ंहै  ।  अप  कहने  के  अनुसार तो  माननीय  मंत्री  जो

 जब  एक  बार  arg  किसी  प्रश्न  या  विषय  को कहें  हमें  उसे  चुपचाप  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।

 यहां  चर्चा  के  लिये  स्वीकार  कर  लेते  हैं  तो  मुझे  पुरा  afer  है  कि  मैं  के  सामने  अपनी
 कारी

 रखूं  यह  ज़रूरी  नहीं  कि  हमेशा  सरकार  की  बात  ही  ठीक  हो  ।

 रेणु
 चक्रवर्ती

 :  oni  कुछ  दिनों  पुर्व  केरल  राज्य  का  मामला  हमारे  सामने  था  ६

 उस  समय  आपने  वहां  के  मुख्य  मंत्री  की  बात  को  सही  नहीं  माना  था  ।  इस  मामले  मिलाप  मुख्य

 मंत्री  की  बात  को  सही  मानते  दो  मामलों  में  बिल्कुल  विरोध  विनिश्चय  क्यों
 ?

 प्रिय  महोदय
 :

 दोनों  बातों  में  अन्तर  है  ।
 जब  यहां  कोई  मंत्री  कोई  वक्तव्य  देता  है

 ar
 माननीय  सदस्य  उस  का  विरोध  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  माननीय  सदस्यों को

 अवर
 त  हू  ।

 मूल  रंगरेजी  में



 ८  १९४५८  दो  सदस्यों  को  सजा  रश €

 मैं  माननीय  मंत्री  के  वक्तव्य  को  ही  सारा  महत्व  नहीं  देता  क्योंकि  सभा  का  स्थान  उनसे  बड़ा है  ।
 चन्

 qt  जहां  पर  किसी  एक  माननीय  सदस्य  झर  सरकार  के  वक्तव्य का  उत्पन्न  होता  है  वहां

 इस  सभा  की  यही  प्रथा  है  कि  सरकार के  वक्तव्य  को  सही  माना  जाय े।

 यह  मामला  यहीं  सामाप्त  होता है  ।

 ee

 at  सदस्यों  की
 गिरफ्तारी

 mera  महोदय  :  मुझे  सभा  को  सूचना  देनी  है  कि  मुझे  देवरिया  के  ज़िलाधीश का  ६

 का  निम्नलिखित संदेश  मिला  है

 भी  राम  जी  लोक-सभा  ,  को  देवरिया  नगर  में  एक  सार्वजनिक  सभा

 बजे  भाषण  देने  पर  भारतीय दण्ड  संहिता की  घारा  ११७  के  अधीन

 गिरफ्तार कर  लिया  गया  है  ।  इस  भाषण में  उन्होंने  जनता  को  झपने  उन  झ्रादमियों

 की  सहायता करने  के  भड़काया  जो  टोलियों  में  सरकारी  अनाज  के

 गोदामों पर  धावा  बोलेंगे  यदि  उन्हें  प्रतिकारी wares  के  गोदाम  लूटने  का

 अपराध  करने  से  नहीं  तो  उनमें  से  gare  निकाल  कर  अपने  आदमियों

 को  बांटेंगे ।  कल  चंकी  उनसे  शांति  भंग  होने  की  भारी  झ्राशंकाਂ  उन्हें  दण्ड

 प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  १५१  के  अ्रधीन  हिरासत  में  ले  लिया  गया  है  ।

 देवरिया  जिला  जेल  में  रखा  गया  है  ।

 मुझे  सभा  को  यह  भी  सुचना देनी  है  कि  मुझे  श्राज्मगढ़ जिले  में  घोसी  के  सब-डिशीज

 मजिस्ट्रेट  का ७  gus  का  निम्नलिखित  तार  मिला  है

 ्  लोक-सभा को  जिला  में  rok 4  Ao  To

 बजे  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  घारा  G4 2/2 29/ ow  के  अधीन  गिरफ्तार  कर

 लिया गया  कौर  जिला  जेल  आजमगढ़ में  रखा  गया  है  ।  उनकीਂ  गिरफ्तारी
 क

 बारे  में  औपचारिक  सुचना  अलग  से  भेजी  जा  रही  है  ।

 en  Cece

 दो  सदस्यों  को  सजा

 थ्रच्यक्ष  महोदय  मुझे  सभा को  यह  बताना  है  कि  मुझे  मद्रास  के  द्वितीय  प्रेजीडेंसी  मजा

 स्ट्रेट  का ४  geus  का  निम्नलिखित  पत्र  मिला है
 :---

 मुझे  यह  सुचना देनी  है  कि  श्री  धर्मलिंगम्‌ श्र श्री कौर  श्री  लोक-सभा  पर

 द्वितीय  प्रेसिडेंसी  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  में  मेरे  सामने  मद्रास  के  पुलिस  कमिश्नर

 द्वारा  दिये  गये  निषेधात्मक  आदेश का  उल्लंघन  करने के  जोकि

 मद्रास  सिटी  पुलिस  अघिनियम की  धारा  ४१  के  अन्तर्गत  दण्डनीय  stare
 अभियोग  चलाया  गया  ।

 cmmectnts  ल थ

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 २४५६०  विधेयकों  पर  राष्ट्रपति की  waft
 ८  Reus

 प्रिय

 ३  १९५८  को  १९  दिन  तक  अभियोग  चलाने  के  गरचा  मेंने  उन्हें  उक्त

 आरोप  का  दोषी  पाया  wie  प्रत्येक  को  २५  रुपये  जर्माना  देने  भ्रमणा  जुर्माना

 अभियुक्तों ने  जर्माना  नहीं न  देने  पर  दो  सप्ताह  की  सादी  कंद  की  सजा  दी  ।

 दिया  है  कौर  इसलिये  उन्हें  जुर्माना  न  देने  के  कारण  सजा  भुगतने  के  लिये  मद्रास

 की  aoa  जेल  में  भेज  दिया  गया  है  |

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 श्रौषबीय  तथा  प्रसाधन  सामग्री  नियमों  में  संशोधन

 वित्त  उपमंत्री  ब०  to  में झ्ौषधीय तथा प्रसाधन सामग्री तथा  प्रसाधन  सामग्री  शुल्क  )

 ey a ATT की  धारा  १४,  की  उपधारा  (४)  के  अन्तर्गत  शझ्रौषघीय

 तथा  प्रसाधन  सामग्री  १९५६  में  कुछ  ate  संशोधन

 करने  वाली  दिनांक २३  १९५८  की  अ्रधघिसूचना  संख्या  जी०  एस०

 कार  ७१७  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  |

 रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०--८&८/४८]

 समुद्र  सीमा-शुल्क  अधिनियम  के  अधीन  श्रघिसुचनायें

 ब्०  रा०  भगत  :  में  शीमादल्क  १८७८ की  घारा  ४३ख  की  उपधारा

 (४)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  ।

 (१)  जी०  एस०  कार  संख्या  ७३०  दिनांक २३  2&Xs. | |

 (२)  जी०  एस०  अर ०  संख्या  ७३१,  दिनांक २३  १९  UG  जिसमें  सीमाशुल्क

 प्रत्याशित  ges  दिये  हुये  हैं

 ~
 रखो  TE  |  देखिये  एल०  fto—cee/ys]

 विधेयकों  पर  राष्ट्रपति  कीं  अनुमति

 :  मैं  १  १९४५८  को  सभा  में  दी  गई  सूचना  के  बाद  चालू  सत्र

 में  संसद्‌  की  दोनों  संभागों  द्वारा  पारित  ate  राष्ट्रपति  द्वारों
 ४  १९४८  को  अनुमति  प्राप्त

 खनिज  तेल
 उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  पुल्व चरे  १९  ८  को  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।
 गाायणयणयणयकलण

 मूल  अंग्रजी  में



 ८  १९४५८  र५६ ट उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश
 की

 विधेयक

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ८०  के  उत्तर  की  दुद्धी

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  :  वित्त  मंत्री  की  कौर  से

 में  भारत-पाकिस्तान  वित्तीय मामलों  के  सम्बन्ध  में  १३  १९४५८  को  रखे गये  तारांकित  wea

 संख्या  ८०  के  अनुपूरक  sel  के  उत्तर  में  दी  गई  जानकारी में  एक  ग़लती  को  ठीक  करना

 चाहता  हूं  |

 श्री  दामानी  द्वारा एक  भ्रनुपूरक  set  पूछा गया  था  कि  मिला  कर  हमें  पाकिस्तान

 से  कितनी  राशि  लेना  है  ।”  इस  के  उत्तर  में  वित्त  मंत्री  ने  यह  बताया
 *

 था

 मर्दे  चार  हैं  :  एक  में  ५०  करोड़  रुपये  दूसरी  में  ४९  करोड़  रुपये  तीसरी

 में  २३  करोड़  रुपये  हैं  श्र  चौथी में  १६५  करोड़ रुपये  अन्य  भी

 कई  छोटीਂ  मर्दे  हैं  जिनके  अनुमानित  आंकड़े  मैं  बता  नहीं  सकता  हूं  ।”

 दूसरी  मद  अर्थात्‌ '४€ ४६  करोड़  रुपये  भारत  को  पाकिस्तान  से  नहीं  लेने  हैं  alta  यह  राशि
 पाकिस्तान भारत  के  रिज़र्व  बैंक के  निर्गम  विभाग  की  भ्रांतियों  पर  भारत  से  मांगता  है  ।  यह  बात

 ५  QeYo Bl VA AAT H को  उस  समय  के  वित्त  श्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी ने  पाकिस्तान

 वित्तीय  मामलों  के  सम्बन्ध में  एक  विस्तृत  वक्तव्य देते  हुये  बताई  थी  ।  यह  वक्तव्य  उन्होंने  भारत

 द्वारा  पाकिस्तान  को  देय  धनराशि  के  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  के  वित्त  मंत्री  द्वारा  दिये  गये

 की  are  श्री  वासनिक  के  ध्यान  दिलाये  जाने  पर  बताई थी

 ee  te

 उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  विधेयक**

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  qo  :  प्रस्ताव करता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  के

 न्यायाधीशों  की  सेवा की  कुछ
 शर्तों

 का
 विनियमन

 करने  वाले
 विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जायें  ।”

 महोदय
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 उच्चतम  न्यायालय के  न्यायाधीशों  को  सेवा  की  कुछ  शर्तों  का  विनियमन  करनें
 वाले  विधेयक  को  प्रस्थापित

 करने  की  अनुमति दी  जाये  गप

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 गो०  ब०  मैं  विधेयक को  करता हूं  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 *यह  उत्तर  श्री  मोरार जी  देसाई  ने  तारांकित  प्रदान  संख्या  ८७  के  अन्त  में  तारांकित  प्रश्न
 संख्या  ८०

 के
 सम्बन्ध  में

 दिये  गये  अपने  पहले  उत्तर  को  शुद्ध  करने  के
 लिये  दिया

 था  |

 **भारत
 के  श्रसाघारण गज़ट  भाग  २  अनुभाग  २  दिनांक  s—e-ys में  प्रकाशित  ।

 11  राष्ट्रपति  की  सिफ़ारिश  से
 पुरःस्थापित  gt



 र५६२  सरकारी  भूगृहादि  कब्जाघारियों  का  ८  e445

 निष्कासन )  विधेयक

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  उन्मुक्तियां
 और  विशेषाधिकार

 विधेयक *

 तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि

 ट्रीय  वित्त  निगम  की  स्थापना तथा  उसके  कार्य  संचालन  के  जहां  तक  उस  निगम  के

 उसकी  उन्मुक्तियों  तथा  उसके  विशेषाधिकारों  का  सम्बन्ध है  भ्र ौर  तत्सम्बन्धी  मामलों  के  लिये

 अन्तर्राष्ट्रीय  करार  को  कार्यान्वित  करने  वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की  शभ्रनुमति  दी

 जाये  ।

 महोदय  :.  रन यह  है

 श्रन्तरराष्ट्रीय  वित्त  निगम  की  स्थापना  तथा  उसके  कार्य-सींचा लन  के  जहां  तक

 उस  निगम के  उसकी  उन्मुक्तियों  तथा  उसके  विशेषाधिकारों का  सम्बन्ध
 ait  तत्संबन्धी  मामलों  के  लिये  waite  करार  को  कार्यान्वित करने

 वाले  विधेयक को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति दी  जायें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  ।

 डा०  गोपाल  रेड्डी  :
 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित **  करता  हूं  ।

 et

 सरकारी  भुगताती  कब्जाधारियों  का  निष्ठावान )  विधेयक

 fara  श्री  सभा  सरकारी  भूगहादि  कब्जाधारियों का  निष्कासन
 विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  wrt  विचार  करेगी ।

 विधि  मंत्रो  श्र०  Fo  wert  महोदय  म  सभा  का  श्रमिक  समय  नहीं  लेना

 चाहता  ।  मेरे  लिये  इस  समय  हस्तक्षेप करना  इसलिये  जरूरी हो  गया  है  ताकि  मैं  इस  विधेयक

 के  उद्देश्यों  तथा  सिद्धान्तों के  सम्बन्ध  में  कुछ  सदस्यों  के  मन  में  पैदा  हो  गई  aa  को  दूर  कर

 सका |  मेरी
 समझ  में  नहीं  श्राता  कि  मेरे  मित्र  श्री  ठाकुर  दास  भार्गव  शादी  के  मन  में  इस  विधेयक

 के
 उपबन्धों

 तथा  उद्देश्यों के  बारे  में  क्यों  गलतफहमी  पैदा  हो  गई  है  ।

 माननीय  सदस्यों
 के  इस  बात  का  स्मरण  होगा  कि  यह  विधेयक किन  कारणों  से  पुरःस्थापित

 किया  गया  है
 ।

 पुराने  अधिनियम में  wafer  कब्जा धारियों को  सरकारी  भूगृहादि  से  संक्षिप्त

 कार्यवाही  द्वारा  बाहर  निकालने  का  झ्र धि कार  दिया  गया  था  किन्तु  उसमें  उनकी  जांच  करने  का
 कोई  उपबन्ध  नहीं  उस  झ्र धि नियम  को  इलाहाबाद  wx  पंजाब  के  उच्च  न्यायालयों

 द्वारा
 असंविधानिक

 करार  दिया  गया  दो  उच्च  न्यायालयों  ने  यह  कहा  है  कि  यह  संविधान  के
 ज अनुच्छंद च्  ge

 का  उल्लंघन  करता  है  शर  इलाहाबाद  उन् चन् यायालय  ने  यह  भी  कहा  है  कि  यह
 संविधान

 के  अनुच्छेद  १४  का  भी  उल्लंघन  करता  है  ।  इन  कठिनाइयों के  कारण  सरकार  को
 यह  विधेयक लाना  पड़ा  है ह

 ना
 मिल  गरंग्रेजी  में

 *भारत  सरकार  के  गज़ट  भाग  २  अनुभाग  2  दिनांक  coe-ys  में  प्रकाशित  |
 **

 राष्ट्रपति  की  सिफारिश
 से  पुरःस्थापित  gar
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 निष्कासन  )  विधेयक

 जहां  तक  सरकारी  सम्पत्ति  के  लिये  एक  पाक  विधि  बनाने  की  आवश्यकता का  प्रश्न  है  इसके

 बारे  में  किसी  को  सन्देह  नहीं  होना  चाहिये  ।  क्योंकि  पहले  भी  wae  सरकारी  विषयों  के  बारे  में

 विधियां  बनी  हुई  हूँ
 ?  जेसे  सरकारी  रकम  वसली  अधिनियम  |  यह  अधिनियम  इसलिये

 बनाया  गया  है  ताकि  राजस्व  ग्राही  की  शीघ्रता से  वसूली  की जा  सके  तथा  इस  की  उगाही में

 अनावश्यक  देरी  न  हो  ।  इसी  तरह  सरकारी  yale भी  अपने  आप  में  एक  भिन्न  श्रेणी है  ।

 उनको  खाली  कराने  के  लिये  सरकार  सामान्य  विधि  प्रक्रिया  के  अ्रन्तगंत  वर्षों  तक  प्रतीक्षा  नहीं  कर

 सकती है  इस  लिये  ऐसी  सम्पत्ति  के  लिये  सरकार  को  एक  पृथक  विधि  बनाने का  पूरा  भ्र थि कार

 हमारे इस  विधेयक  का  भी  यही  उद्देश्य है  कि  सरकारी  भूगूहादि  को  श्रनाधिक़त रूप  से

 रहने  वाले  लोगों से  कसे  शीघ्रता  से  खाली  कराया  जा  सके  |  इस  में  संविधान  waar  विधि  ar  कोई

 प्रश्न  नहीं  उठता  यह  प्रदान  हमारी  का  प्रदान  है  ।  इस  उद्देश्य  के  लिये  हम

 इस  विधेयक  में  जिस  प्रक्रिया  का  उपबन्ध  करना  चाहते  हूँ  उसके  बारे  सें  वैश्विक  waar  संविधानिक

 शिष्य का  प्रदान  झ्रवक्य  उठाया  जा  सकता है  ।

 विधेयक  के  खंड ४  में  इस  प्रक्रिया  का  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  यह  प्रक्रिया  किसी  भीਂ

 उत्तरदायी  भ्रमणकारी  की  यह  राय  होते  पर  कि  कोई  व्यक्ति  श्रनधिक्वृत  रूप  से  कब्जा  किये  हुये

 हू  प्रवर्तन  में  लाई  जा  सकती  है  ।  इस  सम्बन्ध में  मैं  एक  गलतफहमी को  दूर  कर  देना  चाहता

 कई  सदस्यों  ने  यह  कहा  है  कि  यदि  यह  कार्यवाही  सरकार  द्वारा  नियुक्त  अधिकारी  waar

 झ्राफिसर  इन-चार्ज  द्वारा  सत्यनिष्ठा  से  राय  दिये  जाने  के  बाद  प्रारम्भ  की  गई  हो  तब  इस  कार्यवाही

 का न्यायालय  में  विरोध  किया  जा  सकता है  ।  मैं  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  बात

 ऐसी  नहीं  है  ।  श्रब यह बात यह  बात  सर्वमान्य  हो  चूकी  तथा  उच्चतम  न्यायालय द्वारा  भी  स्वीकार

 की  जा  चकी है  कि  कोई  कायंवाही  केवल  मात्र  इसी  आघार पर  कि  वह  किसी  अधिकारी को

 सद्भावपुर्ण राय  पर  शरू  की  गई  है  ।  संविधान के  अनुच्छेद  १४  अथवा  १९  का  उल्लघंन  करने

 वाली  कार्यवाही  नहीं  मानी  जा  सकती  है  ।  यह  सिद्धान्त  aa  निर्विवाद  बन  चका  इस  बात

 के  स्पष्ट  हो  जाने  पर  तब  दूसरा  wet  यह  उठता है  कि  क्या  इस  प्रकार  की  प्रक्रिया  के  अन्तर्गत

 ऐसे  पर्याप्त  परिमाण  हू  अथवा  नहीं  जो  कि  सरकारी  सम्पत्ति  सम्बन्धी  प्रक्रिया  को  सम्पत्ति  संधारण
 AOA

 के  अधिकार  पर  अनुचित  प्रतिबन्ध  लगाने वाली  प्रक्रिया  की  श्रेणी में  नहीं कराने  देंगे  ।  इस

 हमारे  सामने  यह  सवाल  नहीं  उठता  कि  FAT  यह  कार्यवाही  प्राधिकारी  की  सदभावनापूर्ण  राय के  बाद

 शुरू की  गई  है  अन्यथा |  हमें  यह  देखना  है  कि  एक  बार  जब  अधिकारी  द्वारा  ठीक

 ठीक  राय  बना  ली  जाती  है  उसके  बाद  जिस  प्रक्रिया  का  पालन  किया  जाता  है  क्या  वह  उचित

 है  अथवा  नही ं।  सब  सदस्यों को  भली  भांति  यह  समझ  लेना  चाहिये  कि  कार्यवाही  का  प्रारम्भ  किसीਂ

 भ्रमणकारी  की  सद्भाव पूर्ण  राय  पर  ही  होता  है  ।  इसमें  कोई  वैदिक  अड़चन नहीं  हो
 इस  प्रकार

 से  प्रारम्भ  की  जाने  वाली  कार्यवाही  का  न्यायालय  में  विरोध  नवदीं  किया  जा  सकता  है  ।

 में यह  बात  इसलिये  स्पष्ट  कर  देना  चाहता हूं  कि  ताकि  भविष्य  में  कोई  व्यक्ति  यह  न  कहे
 कि

 पहले  सरकार  ने  यह  कहा  था  कि  अधिकारी  की  सद्भावना  पूर्ण  राय  पर  प्रारम्भ की  जाने  वाली

 कार्यवाही  का  भी  न्यायालय में  विरोध  किया जा  सकता  है

 इस
 विधेयक  के  अन्तर्गत  निहित  प्रक्रिया के  सम्बन्ध  में  कुछ  सदस्यों ने  सन्देह  प्रकट  किये

 हूँ  तथा
 इसके  झ्रौचित्य  के  बारे  में  कई  आपत्तियां उठाई  इन  के  उत्तर  में  मैं  वर्तमान  विधेयक

 व
 पुराने

 afafaary  की  प्रक्रियाओं  की  तुलना  करना
 चाहता  हूं

 ताकि  दोनों  का  अस्तर  स्पष्ट  हो

 मल  dust में
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 निष्कासन )  विधेयक

 [sit ao qo  क॑०

 सके  ।  इस  विधेयक  में  पीड़ित  पक्ष की  सुनवाई करना  व  उसे  नोटिस  देना  आवश्यक  बना  दिये

 गये  हैं  जब  कि  पुराने  अधिनियम  में  यह  दोनों  बातें  अधिकारी  के  स्वविवेक  पर  छोड़  दी  गई
 थीं  ।

 पुराने  अधिनियम  में  इस  सम्बन्ध में  नियुक्त  किये  जाने  वाले  अघिकारियों  की  अर हताश ओं  का  कोई
 उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ।  किन्तु  वर्तमान  के  भ्रनुसार  धारा  २  कौर  ३े  को  साथ
 साथ  पढ़न ेसे  स्पष्ट  हो  जायेगा कि  wea  केन्द्रीय  सरकार  केवल  राजपत्रित  अधिकारियों

 को  ही  इस  काम  के  लिये  नियुक्त  कर  सकती है  ।  अब  क्योंकि यह  उत्तरदायी  afar  होंगे

 इसलिये  ये  भ्रमणकारी  श्रवण  सम्बन्धित  पक्षों  को  नोटिस  देंगे  व  उनकी  ठीक  ठीक  सुनवाई

 करेंगे  ।  पुराने  अधिनियम के  भअ्रनुसार  अधिकारियों की  उपपत्तियों  व  निर्णयों  के  विरुद्ध  केवल

 एक  aia की  जा  सकती थी  शौर  वह  भी  केन्द्रीय  सरकार  को  किन्तु  वर्तमान  विधेयक  में  खंड

 €  में  इस  विषय  में  पर्याप्त  परिमाण  रख  दिये  गये  हैं  ।  अब  यदि  कोई  राज पत्रिका  भ्रमणकारी

 ्  निर्णय  में  कहीं  पर  गलती  भी  कर  दे  तो  उसके  विरुद्ध  एक  निष्पक्ष  न्यायिक  झ्रधघिकारी  को

 जो  कि  स्वत्वाधिकार तथा  अन्य  विधि  सम्बन्धी  seat  का  निकाय  करने  के  लिये  सक्षम  भ्रमित

 अर एक  बार करने का  उपबन्ध  किया गया  है  |  यह  wie  जिला  न्यायाधीश के  यहां  होगी  ।

 जिला  न्यायाधीश  के  पास  मामला  चला  जाने  से  उससे  ऊपर  के  न्यायालयों में  भी  अरपिल  का  मागं

 खुल  जाता  इस  प्रकार  इस  विधेयक  द्वारा  न्यायिक  पुनरीक्षण  व  अरपिल  द्वारा  पुनरीक्षण के  लिये

 एक  मशीनरी  बना दी  गई  पुराने  अधिनियम में  ऐसी  कोई  व्यवस्था नहीं  थी  ।

 माननीय  सदस्यों  को  इस  नये  विधेयक  में  तीन  नई  बातें  दिखाई  देंगी  ।  नये  विधेयक  में

 पिछले  अधिनियम की  कमियों  को  पूरा  कर  दिया गया  है  ये  तीन  बातें  इस  प्रकार  एक  इस

 विधेयक के  श्रन्तगंत  प्रारम्भिक  स्तर  में  जो  अधिकारी  निर्णय  देंगे  वे  अब  उत्तरदायी  भ्रमणकारी

 होंग  और  राजपत्रित  अधिकारी  होंगे  ।  दूसरी  wa  सारी  प्रक्रिया  को  नैसर्गिक  न्याय
 व  न्यायिक

 सिद्धान्तों के  १ ६५  बना  दिया  गया  है  जैसे  अब  सम्बन्धित  पक्षों  को  देना  जरूरी  होगा

 तौर  फिर  उनकी  सुनवाई करना  भी  जरूरी है  ।  wa  भ्रमित  के  लिये  उचित  मशीनरी

 बना  दी  गई  है  ।  अरब  उस  मशीनरी  के  माध्यम  से  कोई  व्यक्ति  सामान्य  विधि  के  अ्न्तगत  ऊंचे

 से  ऊंचे  न्यायालय  तक  पहुंच सकता  है  ।  क्योंकि  माननीय  सदस्यों  को  पता  है  कि  हम  संविधान

 २२६  तथा  २२७  के  कारण  किसी  भी  संविधानिक अथवा  विधि-विषय  पर  कपिल के  अधिकार  को

 नहीं  रोक  सकते  at  संविधान के  इन  अनुच्छेदों के  अनुसार  प्रक्रिया  में  इस  सम्बन्ध  में  जो  भी

 त्रुटियां  अथवा  दोष  रह  जायेंगे  उनके  बारे  में  हमेशा  न्यायालयों  में  भ्रमित  की  सकेगी  |

 श्रीमान्‌ मैंने  संक्षेप  में  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों का  यहां  पर  उल्लेख  किया  है  ।  हमें  राज  यह
 देखना

 है  कि  क्या  इस  विधेयक के  अन्तर्गत  जो  प्रक्रिया  निर्धारित की  जा  रही है  उसमें  हमने  उच्च

 न्यायालयों  द्वारा  उठाई  गई  सभी  आपत्तियों  का  निराकरण  कर  दिया  है  अथवा  नहीं  ?  मेरा  विचार

 है
 कि

 हमने
 जो  परिवर्तन  किये  हैं  वे  पर्याप्त  हूँ  ate  अब  यह  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद  re

 अथवा  १४  का  किसी  भी  भांति  उल्लंघन  नहीं  करता I

 जिस
 समय  यह  विधेयक  संयुक्त  समिति  के  सम्मुख  था  उस  समय  भी  कुछ  माननीय  सदस्यों

 ने
 इस  विधेयक  की  संविधानिकता के  सम्बन्ध  में  संदेह  प्रकट  किये  थे  ।  तब  यह  उचित  समझा  गया

 कि
 इस

 सम्बन्ध
 में

 भारत
 के  महा-श्रम्यर्थी के  विचार  सुने  जायें  ।  उन्होंने  तति  के  सम्मुख

 स्पष्ट
 रूप  से  कहा  है  कि  अब

 इस
 विधेयक  में  पहले  जैसी  कोई  नटि  नहीं  रह

 br  झंप्रजी में
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 निष्कासन  )  विधेयक

 इन  दादों  के  साथ  मैं  इस  सभा  से  सिफारिश  करूंगा  कि  वह  इस  विधेयक  के  बारे  में  सभी

 भ्रान्तियों  को  दूर  करके इस  विधेयक  को  स्वीकार  करने  का  प्रयास  करे  ।

 sat  सहमति  )
 :  श्रीमान्‌ इस  विधेयक  पर  वाद  विवाद  का  एक  निराला  ढंग

 रहा  इस  विधेयक का  सत्तारूढ़  तथा  विरोधी  दोनों  पक्षों  के  सदस्यों  नें  विरोध  किया है  ।

 मैंने  पिछले  ६  ag  में  कोई  ए  सा  विधेयक  नहीं  देखा  जिसका इस  प्रकार  से  दोनों  पक्षों के  सदस्यों  ने

 विरोध  किया  हो  i

 इस  विधेयक
 के  बारे  में  हमने  विधि  मंत्री  तथा  उपमंत्री  के  भाषण  सुने  मगर  उनमें से

 कोई  भी  इस  बात  का  समाधान  नहीं  कर  सका  है  कि  इतनी  विधियों  के  रहते हुये  इस  विधेयक

 की  क्या  विशेष  श्रावइ्यकता थी  ?  यद्यपि  माननीय  विधि  मंत्री  ने  इतने  तर्क  उपस्थित  किये  हैं  तथापि

 मैं  परब  भी  यह  कहने को  तैयार हूं  कि  यह  विधेयक  स्पष्टतया  संविधान  के  meas  १४  का  उल्लंघन

 करता है  |

 खंड  २  के  श्रन्तगंत सम्पदा  अधिकारी को  यह  भ्र धि कार  दिया  गया  है  कि  वह  संक्षिप्त

 हम  एक  राजपत्रित  अधिकारी  को वाही  द्वारा  किसी  भी  प्रकार के  पट्टे  को  रद  कर  सकता  है  |

 इतन  बड़े  अधिकार  दे  रहे  हैं  कि  वह  ९९  वर्ष  की  अवधि  तक  के  पट्टे  को  रद  करके  इस  विधि  के  भ्न्तगंत

 कायें वाही  कर  सकता है  सम्पदा  अधिकारी  ऐसे  भ्र घि कारों  का  कभी  भीਂ  दुरुपयोग  कर  सकता

 है  ।

 माननीय  विधि  मंत्री  ने  जो  यह  कहा  कि  अ्रपने  विंमान  रूप  में  यह  विधेयक  अब  संविधान

 के  अनुच्छेद  १६  का  उल्लंघन  नहीं  करेगा मैं  उनके  as  से  तनिक  भी  सन्तुष्ट  नहीं  हो  सका  ।  मैं

 समझता  हूं  अब  भी  इस  में  वह  कमी  बनी  हुई  है  ।  जिसके  कारण  पुराने  विनियम  को  झ्र संविधानिक

 करार  दिया  गया  है  ।

 जहां  तक  संविधान  के  wear  १४  तथा  पुराने  अघिनियम  का  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में
 मैं  समझता  हूं  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  कहा  है  कि  सरकारी  सम्पत्ति  व  गैर-सरकारी  सम्पत्ति
 के  वर्गीकरण  का  प्रदान  नहीं  ।  प्रत्युत  यह  अधिनियम  सरकारी  भुगताती  में  श्रेणीकृत रूप  से

 रहने  वाले  व्यक्तियों  व  oer  भूगहादि  में  अनधिकृत  रूप  से  रहने  वाले  व्यक्तियों को  निकालने  के

 लिये  दो  भिन्न  भिन्न  विधियां  निर्धारित  करने  वाला  है  इसलिये यह  के  समक्ष  समता
 '

 के

 मूलाधिकार  ष् अ्रनच्छंद कि  १४  का  उल्लंघन करता  शौर  adara  अधिनियम में  भी  लही

 बात  बनी  हुई  है  ।  इस  लिये  मैं  समझता  हूं  इस  विधेयक  को  पास  करने में  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 विधि  मंत्री  ने  महाभ्नभ्यर्थी  का  उल्लेख  किया  मैं  समझता हूं  कि  बड़ा  प्रयत्न करने  पर  भी

 महा  श्रम्यर्थी  संयुक्त  समिति को  यह  यकीन  नहीं  दिला  सके  कि  यह  बिल  हरे  संविधान  के  भ्रनुच्छेद
 १४ का  उल्लंघन  नहीं  करता  उन्होंनें गर्त  में  यहां तक  कहा  था  कि  श्रभी यह  विषय  उच्चतम

 न्यायालय के  समक्ष  है  हम  उसके  निर्णय  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  है  और  उस  निर्णय पर  को

 पता  चल
 जायेगा  कि

 ag  भ्र धि नियम  झ्रनुच्छेद  १४  का  उल्लंघन  नहीं  करता  है  ।  इस  प्रकार

 उन्होंने  सारी  बात  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  पर  छोड़  दी  थी  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  उस

 वाद  का  कया  द्वि  तथा  इस  सम्बन्ध
 में  उच्चतम  न्यायालय  का  निर्णय  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में



 KARR  सरकारी  भू गुहा दि  कब्जा धारियों  का  ८  yeas

 विधेयक

 कल  इस  विधेयक पर  बोलते  हुये  एक  सदस्य  ने  कहा  था  कि  यह  विधेयक  बड़ी  विस्तृत

 व्याप्ति  वाला  विधेयक है  और  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने उड़ीसा  का  उदाहरण दिया  था  जहां  पर  कि

 यह  अधिनियम  लागू  किया  गया  उस  समय  माननीय  उप-मंत्री  महोदय  ने  यहा  हस्तक्षेप

 करते हुये  कहा  था  कि
 यह  विधेयक  रूरकेला  या  ही  रा कुंड  इत्यादि  योजनाओं  के  लिये  राज्य  सरकार

 द्वारा  अर्जित  की  जा  रही  भूमियों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  रखता  (1

 arate  श्र  संभरण  मंत्री  Fo  क्या  यह  भूमियां  जीत

 की
 गई  हूँ

 या  राज्य  सरकारों  द्वारा  भूमि  afar  १८९४  के  अंतर्गत  अधिगृहित  की

 गई  हूँ
 ?

 fat  मस्ती  :  म  अभी  इस  कौर  भ्राता  हूं  ।  मेरा  तात्पयं  यह  है  fe  उपमंत्री  महोदय

 का  यह  कहना  था  कि  क्योंकि  हीराकुड  व  रूरकेला  इरादी  के  लिये  भिन्न  राज्य  अधिनियमों

 के  अन्तर्गत  भू  मियां  ग्र धि गृहीत  की  गई  हू  इसलिये  इस  विधेयक का  उन  से  कोई  सम्बन्ध नहीं  है

 श्री  after  चन्दा  :  मेरे  कहने  का  तात्पयं  यह  था  कि  वह  अर्जित  नहीं  की  गई  हैं  बल्कि

 भूमि  अधिग्रहण  प्र धि नियमों  के  अंतगर्त  अधिगृहित  की  गई  हैं  ।  अधिग्रहण  अर  अर्जन  में  बड़ा

 श्री  महती  :  इस  में  कोई  भ्रातृ  नहीं  पड़ता  |  क्योंकि  राज्य  सरकार  धीरज  करने

 के  लिये  ही  म्रधिग्रहण  करती  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  कहीं  पर  भी  सरकारी  भूगहादि

 के  बारे  में  लागू  हो  सकता  है  ।  इस  सभा  में  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  श्री  रेड्डी  द्वारा

 १८  ः  को  दिये  गये  भाषण  से  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जाती  है  कि  यह  विधेयक  सारे  भारतवर्ष

 में  कहीं  पर  भी  लागू  हो  सकता है  |  माननीय  उपमंत्री  महोदय का  कथन  है  कि  राज्य  सरकारें

 भूमि का  अ्रधिग्रहण  करती  हूँ  झर  यह  विधेयक  भूमियों  के  प्रजनन  के  सम्बन्ध में  है  ।  में  समझता हूं

 इन  दोनों  में  विद्वेष  भेद  नहीं  ।  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  के  के  हेतु  ही  राज्य  सरकारें  भूमियों

 का  भझ्रधिग्रहण  कर  रही  ह्  इस  लिये हमें  यह  देखना है  कि  इन  भूमियों  से  निष्कासित किये  जाने

 वाले  व्यक्तियों  को  उचित  मुआवजा  तथा  वैकल्पिक  स्थान  देने  के  उपरान्त  ही  निष्कासित किया  जाये

 हीरा कुड  परियोजना  के  लिये  अजित  की  गई  भूमि  को  लिये  हुये  राज  १०  हो  गये  हैं  किन्तु  उन

 लोगों  को  राज  प्रतिकर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 [  श्री  मुहम्मद  इमाम  पीठासीन  हुए  ]

 राज  सरकार  उन्हें  पन  घरों  से  बाहर  निकालने  के  लिये  एक  नया  कानून  बनाने  जा  रही  है  |  मेरा

 निवेदन  है  कि  ऐसे  लोगों  तथा  अपना  घर  बार  छोड़  कर  हिन्दोस्तान  में  ७  ars  शरणार्थियों को

 जिन्होंने कि  झपने  रक्त  तथा  बलिदान  से  हमारी  स्वतन्त्रता  को  तंदूर  बनाया  हैं  ।  विशेष  छूटें
 दी

 चाहिये ं।

 इस  विधेयक
 की  एक  अन्य  त्रुटि यह  है  कि  इसमें  सम्पदा  श्रषिकारी  स्वयं  ही  यह  शिकायत

 करेगा
 कि  द्रमुक  व्यक्ति  अनधिकृत  रूप से  कब्जा  धारण किये  हुये  वह  श्रद्धा  प्रवेशकर्ता है

 और  फिर  उसको  ऐसा  नोटिस  देने  के  बाद  स्वयं  ही  उसके  मामले  की  सुनवाई  करेगा  कि  पाया  वह

 सचमुच  ऐसा  है  प्रथम  नहीं  ।  यह  बात  नैसर्गिक  न्याय के  विरुद्ध  एक  पक्ष  स्वयं  ही  कसे
 न्यायकर्ता  हो  सकता है  ?  फिर  सम्पदा  अधिकारी  केवल  राजपत्रित  अधिकारी  होगा  ।  उसके

 —<$<—<$<__—_— लिये  न्यायिक  अनुभव  की  कोई  शतं  नहीं रखी  गई  है  ।  ऐसी  ददा  में  उससे  कहां  तक  न्याय  की  आशा

 मल  भंप्रेजी  में



 ८  १९४८  सरकारी  भुगताती  कब्जा धारियों  का  RAR

 निष्कासन )  विधेयक

 की  जा  सकती  विधेयक का  खंड  €  श्री  भी  संविधान  द्वारा  सम्पत्ति  के  संधारण  के  मू राधिका रें
 का  उल्लंघन  करता  क्योंकि  इसके  अंतगर्त कोई  भी  सम्पदाधिकारी किसी  भी  अ्रवधि  के  पट्टें  को

 रह  कर  सकता है  ।

 शरणार्थियों के  बारे  में  मैं  एक  बात  अर  कहना  चाहूंगा  कि  सरेकार  को  श्री  गाडगिल  द्वारा
 शरणार्थियों  को  दिये  गय  श्राइवासनों  को  परिनिश्चित  रूप  से  मान्यता  देनी  चाहिये  |  अन्यथा वे

 आश्वासन केवल  कागजी  श्राइवासन  मात्र  रह  जायेंगे  |

 सच  तो  यह  है  कि  अभी  तक  किसी  भी  सदस्य ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  नहीं

 किया  है  ।  श्राप  इसी  से  waar  लगा  सकते  हैं  कि  यह  विधेयक  ।  में  इस  विधेयक

 का  प्रत्येक  प्रकार से  विरोध  कंरता हूं  कौर  मुझे  यह  सुन  कर  बड़ी  खुशी  होगी  कि  इस  विधेयक

 को
 कूड़े  में  फैंक  दिया  गया  है  ।

 TAT  £.” हू ५  Fo  कुछ  मिनटों के  लिये  बीच  में  बोल  कर  कुछ  बातों  की  व्याख्या

 करना  चाहता  हू  ताकि  श्री  महत्ता  का  श्रम  निवारण कर  सक ॥ ८५  सम्पदा  भ्रमणकारी  ढारा

 पट्टे को  रद्द  करने  का  तो  कोई  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।  वास्तव  में  यदि  हम  उनको

 यह  प्राधिकार  दे  दें  तो  ame  ही  क्षण  इस  विधि  को  समाप्त  किया  जा  सकता  है  क्योंकि

 मुआवजा  दिये  बिना  सांप  किसी  की  सम्पत्ति  भी  नहीं
 ले  सकते  ।  इसलिए  उन्होंने कहा  कि  हम

 यदि  माननीय  सदस्य किसी  को  पट्टेदार  को  लेंगे  कौर  मुआवजे  की  व्यवस्था  करेंगे  ।

 भ्रमणी  प्रकार  से  खंड  २  ")  को  देख  लेते  तो  उन्हें  पता  चलता  कि  उसके  भ्रन्तगंत  अनधिकृत
 कब्ज  की  परिभाषा  भी  दी  गयी  है  ।  अनधिकृत  कब्जा  वह  है  जो  पट्टे  की  भ्र वधि  समाप्त  होने
 पर  भी  जारी  रहता  पट्टे के  होते  हुये  तो  va  बेदखल  नहीं  किया जा  सकता  ।  इसके

 माननीय  सदस्य लिये  तो  उसके  अधिकारों  को  अर्जित  कर  उसे  मुआवजा  देना  पड़ता

 ने  दोनों  बातों  को  एक  साथ  लेने  का  यत्न  किया  है  ।  जिससे  संदर्भ  हो  गया

 भ्र गली  बात  यह  है  कि  विधि  के  waar  निर्धारित  अवधि  समाप्त  हो  जाने  पर  पट्टा
 भी  समाप्त  होता  ही  हैरानी  इसके  बाद  भी  यदि  पट्टेदार  कब्जा  जारी  रखे  तो  वह  अनधिकृत

 दूसरे  यह  कि  समय  समाप्त  होने  से  पूर्वे  ही  पट्टें का  निर्णय  कर  दिया  जाता  है  ।  यदि

 कुछ  समय  का  पट्टा  हो  वो  या  तो  दे  जाता  है  waar  जब्त  कर  लिया  जाता

 यदि  मासिक  पट्टेदार हो  तो  पट्टा  भरदा  करने  अधिसूचना  जाती है  अनधिकृत

 कब्जाधारी  तो  कोई  व्यक्ति  तभी  होता  है  जब  कि  उसके  पट्टे  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  हो

 गया हो  यदि  पट्टा  चल  रहा  हो  तो  सम्पदा  अधिकारी  को  कोई  अधिकार  देने  का  प्रश्न  ५

 ही  नहीं  होता ।  हम  यह  अधिकार नहीं  रखते  कि  €o  वर्ष  के  पट्टों  के  मामलों  में  भी  वह

 बिना  मुआवजा  दिये  उन्हें  रह  कर  सके  |  यदि  कोई  विवाद  हो  तो  पंच  फैसले  कपिल

 की  व्यवस्था

 जहां  तक  €€  वर्ष  के  पट्टे  को  रह  करने  का  इसे  केवल  विशेष  सहायता

 अ्रधिनियम  की  धारा  ३९  के  प्रस्तुत  अदालत  ही  रद  कर  सकती  यहां w  करने  के

 कोई  भ्र घि कार नहीं  ।  यहां तो  हमने
 पंच  फैसले

 की
 व्यवस्था  को

 ताकि  यह  पता  लग

 सकेਂ
 कि

 कया  कब्जा  अनधिकृत है  यह  निर्णय  हो  जान  के  बाद  सम्पदा

 अ्रधिकारी  निर्णय  करेगा  ।
 यदि  इससे  भी  पीड़ित  पक्

 सन्तुष्ट  न  हो  सका  तो  उसे  जिला
 —

 मूल  अंग्रेजी  में



 न्र  सरकारी  भूगहादि  कब्जाघारियों  का  ८  १९४५८

 निष्कासन )  विषयक

 श्री  प्र०  कृ०

 न्यायाधीश और  फिर  उच्च  न्यायालय  में  जाने का  पूर्ण  अधिकार  इस  सम्बन्ध  में  कलकत्ता

 और  पंजाब  के  उच्च  न्यायालयों में  जो  झ्रापत्तियां  प्रस्तुत  की  थीं  उसमें यही  था  कि  पंच

 फैसला  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  सनौर  सारा  कुछ  कार्यभार  सम्पदा  अधिकारी  के  स्वविवेक

 पर  छोड़ दिया  है  ।  उसे  न  मर्जी  से  यह  fara  करनें  का  अधिकार  दे  दिया  था ।  इन्हीं

 कारणों  से  तो  पुराने  अधिनियम  को  उन  न्यायालयों  ने  रद  कर  दिया  ।  झर  यही  बात  में
 भी  कहना  चाहता  था  कि  इन्हीं  कारणों  से  ही  किਂ  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  नें  इस  पुरान

 अधिनियम  की  निन्दा  की  है  हमने  इन  तीन  व्यवस्थापकों  का  उपबन्ध  किया  है  ।

 प्रदान  यह  कि  सम्पदा  झ्र धि कारी  पक्षों  की  बात  सुनने  से  इन्कार  नहीं  कर  सकता
 ।

 वह

 इसे  संक्षेप  कार्यवाही  से  निर्धारित  नहीं  कर  सकता  परन्तु  यदि  वह  भूल  करता  है  तो  जिला

 न्यायाधीश  के  पास  उसके  निर्णय  के  विरुद्ध  अरपिल  हो  सकती है  झर  इसके  बाद  भी  यदि

 दूसरी  भ्रोर  के  पक्ष  की  संतुष्टि  न  हो  तब  वह  उच्च  न्यायालय  में  जा  सकता  अब  यह

 है  कि  हम  कहां  तक  ठीक  यदि  हमारी  कार्यवाही  ठीक  सिद्ध  हुई  तो  यह

 नियम  चलेगा  ही  waa  अदालत  इसे  रद  कर  ही  देंगी  ।

 श्री  मा ०  तू  गायकवाड़
 )  मैँ  विधेयक  का  विरोध  करता

 हज़ारों  ग्रामों  में  रहने  वाले  लोग  जंगलों  में  पड़े  हैं  कौर  उनका  कोई  घर  बार  नहीं  ।  उन्हं

 शहर जब  ग्रामों  में  कोई  काम  नहीं  मिलता  तो  काम  की  खोज  में  वे  नगरों  में  आ  जातें  हैं  ।

 में  उन्हें  रहने  के  लिए  जगह  जहां  भी  उन्हें  खाली  स्थान  दीखता  है  वहां  ही

 वे  झोंपड़ी  बना  कर  रहने  लगते  इनमें  बहुधा  ऐसे  श्रमिक  होते  हैं  जो  भवन  निर्माण

 कार्य  में  श्रमिकों  का  काम  करते  कुछ  रिक्शा  ale  तांगा  चलाने  वाले  भी  होते  हैं
 ।

 जसे  रसे  अपनी  रोजी  कमा  बड़ी  शोचनीय  अ्रवस्था  में  छोटी  छोटी  झोंपड़ियों  में  रहते  ह

 कांग्रेस  वालों  जो  कि  सरकार  सम्भाले  बैठे  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूँ  उनका

 तो  यह  नारा  होता  था  कि  स्वतंत्रता  के  पश्चात  प्रत्येक  नागरिक को  कपड़ा सनौर  मकान

 मिलेगा  ।  इस  कानन परन्तु  अब  तो  इन  गरीब  आदमियों  को  बेघर  किया  जा  रहा

 के  बनते  ही  जब  भी  सम्पदा  अधिकारी  चाहेगा  उन  गरीबों  को  बेदखल  कर  देगा  ।  इसलिए

 मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  जब  तक  उनके  रहने  के  लिये  किसी  अन्य  स्थान  की  व्यवस्था  न  की  जाये

 तब  तक  उनकी  बेदखली  नहीं  करनी  चाहिय े।

 ये  मजदूर  ग्र घि कतर  भ्रनुसूचित  azar  भ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों

 से  ही  सम्बन्धित हैं  ।  यदि  इन्हें  बेदखल  कर  दिया  गया  तो  यह  कहां  जायेंगे  ।  इससे  तो

 उलट  सरकार  की  कठिनाइयां  और  भी  बढ़  जायेंगी  ।  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  सरकार  इस
 विधेयक को  वापस  ले  ले  ।  अन्यथा समाज  के  बहुमत  द्वारा  इसे  रह  कर  दिया  जाये  मेरा

 सुझाव  यह  है  कि  खाद्य  की  कमी  के  कारण  जिस  प्रकार  सरकार  ने  अनाज  का  राशनिंग  कर

 दिया  उसी  प्रकार  मकानों  पर  भी  नियंत्रण  करके  उनका  विभाजन  सा  कर  दिया  जाना

 द
 चाहिय े|  यह  विधेयक  अनावश्यक है  इससे  स्थिति  अधिक  खराब हो  जाने  आशंका

 छ  ।

 श्री  जाघव
 :  सभापति  यह  जो  बिल  सदन  के  सामने  है  इसके

 जरिए
 गवर्नमेंट

 यह
 कानूनी  अधिकार  प्राप्त  करना  चाहती

 है  कि  दिल्‍ली में में  ak  अरन्य  जगहों

 मूल  saat  में



 ८  १९४५८  सरकारी  भूगृहादि  कब्जाघारियों का  RARE

 निष्कासन )  विधेयक

 पर  जहां  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  जगह  पर  लोगों  ने  गैरकानूनी  कब्ज़ा किया  हुमा  है  उन  जगहों

 को  सरकार  खाली  कराके  प्रश्न  ५  में  ले  ake  वहां  पर  जो  शानदार  इमारतें  या  बोरेक्स

 बनाने  की  इच्छा  गवर्नमेंट  के  सामने  है  वह  बहुत  इच्छा  मैं  इस  चीज़  समझ

 सकता हूं  हांलाकि  गवर्नमेंट  इस  बात  तरफ  दूसरे  नजरिये a  देखेगी मैं  इस

 मौक़े  पर  गवर्नमेंट  के  सामने  यह  बात  लाने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  गवर्नमेंट  को  किस

 चीज़  की  तरफ  पहले  देखना  चाहिये  था  ।

 omit  श्रभी  पालियामेंट  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  कांस्टीट्यूशन  ने  हमें  यह

 गारन्टी  दी  है  ae  कहा  है  कि  कम  से  कम  हमारे  यहां  के  जो  लोग  हिन्दुस्तान के  बसने

 उनकी  जो  बुनियादी  बातें  उनकी  तरफ़  गवर्नमेंट  पहले  देखेंगी  चाहे  वह  का

 सवाल  चाहे  रहने  का  इन्तजाम  चाहे  कपड़ा  एजुकेशन  हो  या  दवादारू  इन  चीजों

 की  तरफ़  गवर्नमेंट  सबसे  पहले  देखेंगी  |  में  यह  भी  समझ  सकता  हूं  कि  हमारी  दिल्‍ली  में

 बहुत  बड़ी  पैलेशिएल  बिल्डिंग्स  बनें  लेकिन  हमारे  हिन्दुस्तान  का  नया  जो  ore  दिखता  है  वह

 ग्राम  का  नहीं  बहुत  पहले  से  यही  है  कि  हिन्दुस्तान  में  एक  तरफ़  बहुत  बड़ी  पैलेशिएल  बिल्डिंग

 हैं  पौर  उसके  पास  में  एक  छोटी  सी  झोंपड़ी  यह  नक्शा  हमेशा  रहा  है  यदि  यह

 नक़शा  हमेशा  रहे  तो  उसके  लिए  हमें  दुखी  भी  नहीं  होना  चाहिए  बाहर  के  लोग  जो  यहां

 जायेंगे  और  इस  दा  को  देखेंगे  तो  वे  कहेंगे  कि  क्या  यही  हिन्दुस्तान  है  कि  इसमें  इधर  तो

 एक  बहुत  बड़ा  झ्रालीशान  महल  खड़ा  है  कौर  उसके  पास  में  एक  झोंपड़ा  इससे हम  में

 कुछ  ऐसी  बात  पैदा  नहीं  होनी  चाहिए  कि  दूसरे  लोग  क्या  कहेंगे
 ?

 जिन  लोगों  पर  इस  कानून  का  होने  वाला  है  उनमें  न  तो  खाली  शेडयूल  कास्ट  झर

 शेडयूल  ट्राइब्स  के  लोग  न  इमारतें  बनाने  वाले  लोग  हूँ  बल्कि  उनमें  हमारे  गवर्नमेंट  सर्वेट्स

 भी  हूँ  जो  कि  हमारी  गवर्नमेंट  को  चलाने  वाले  इनके  अलावा  ऐसे  लोगों का  भी  इससे

 सम्बन्ध  है  जिनको  कि  पाकिस्तान  को  छोड़कर  यहां  पर  पड़ा  |  ऐसे  लोग  भी  इसमें

 कई  वर्ग  के  लोगों  के  ऊपर  इस  कानून  का  होने  वाला  है  |  यहां  बताया गया  कि

 अगर  उनसे  हम  नुकसान  मांगने  के  लिए  जायेंगे  तो  करीब  डेढ़  करोड़  रुपया  नुक़सान  के  तौर

 पर  उनसे  SAT  पड़ेगा  इतना  ही  नहीं  |  जिन  लोगों  ने  ऐसी  ज़मीनों  पर  मकानात  बनाये

 हुए  हँ  उनको  रं गुल राइज़ किया  जायेगा  ।  इसके  लिए  भूतपूर्व मंत्री  महोदय  श्री  गाडगिल ने

 यह  reared  दिया  था  कि  उनको  एगलराइज च्च्  किया  जायेगा  लेकिन  मेरे  पास  कुछ  ait  फीचर्स

 आई  एक  पैम्पफ्लेट  के  ज़रिए  यह  बतलाया  गया  है  कि  करीब  एक  हज़ार  मकानात  ऐसे  हैं

 जिनको कि  रै गुल राइज़ नहीं  किया  गया  क़रीब Sooc  से  ज्यादा  लोग  उनमें  रहते है  जोर  उन्होंने

 अपने  सब  ज़ेवरात  वर्ग रह  बेच  कर  अपने  पास  जो  कुछ  भी  कमाई  थी  उसको  लगा  करके
 १५  से  २०  लाख  रुपया  मकानात  बनाने  के  लिए  खर्चे  किया ।

 किन  पिक
 यह  बात  तो  जिनको  रै गुल राइज़

 नहीं  किया  गया  उनके  बारे  में  मैंने  कही  लेकिन  ऐसे  कितने  ही  मकानात  जिनके  बारे  में  यह

 कहा  गया  कि  वहां  के  लोगों  को  भी  निकलना  चाहिए  उनको  क्यों  निकलना  चाहिए  क्योंकि

 स्कूलों के  वैक्सीनेशन  सेंटर्स  खोलने  के  बहुत  बड़े  बड़े  पाक्स  बनाने  के  लिये

 यह  जो  चीजें  हमारे  सामने  हूँ  उनके  वास्ते  हमें  उन  लोगों  को  हटाना  इसके  पहले
 कि

 यह  कानून  इस  सदन्‌  के  सामने  लाया  जाता  नगर  गवर्नमेंट  ने  दिल्ली  में  कौर  भर  जगहों

 में  जहां  जहां  कि  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  ज़मीनों  का  सवाल  जाता  पहले  उन  जगहों  का  सर्वे



 र  ५७०  ८  RES ८ सरकारी  भग  शादी  कब्जा धारियों  का

 निष्कासन  )  विधेयक

 श्री

 कराया  होता  कि  कैसे  लोग  उन  ज़मीनों  के  ऊपर  रहते  क्या  मजबूरियां  हूँ  उनके  सामने

 sit  उनके  लिए  हम  कोई  श्रालटरनेटिव एकोमोडेदान  दे  सकते हैं  या  तो  बेहतर  होता t

 गवर्नमेंट  को  इस  बिल  को  यहां  लाने  से  पहले  इस  प्रकार  का  सर्वे  कराना  चाहिए था  में

 पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  दिल्‍ली  में  यह  सर्वे  किया  गया

 आज  हमने  पेपर  में  पढ़ा  कि  दिल्‍ली रेंट  कंट्रोल  बिल  सदन  के  सामने  ara  वाला है  तो

 राज  भी  हालत॑  यह  है  कि  कई  बस्तियों  के  अन्दर  दो  रूम्स  के  टेनामेंट  के  लिए  २००  रुपये  किराया

 देना  पड़ता  २००  रुपये  से  लेकर  २०००  रुपये तक  देना  पड़ता
 में

 गवन  मेंट  से  पूछना  चाहता  हूँ
 कि

 ag  गवर्नमेंट  सर्वेट्स  को  किराये  के  तौर  से  कया  देती
 गवर्नमेंट  साढ़े  सात  फीसदी  से  एक  पैसा  भी  ज्यादा  ५  सरकारी  मुलाजिमों को  नहीं  देती

 है  और  किराये  चूं  कि  इतने  अधिक  बढ़े  हुए  हैं  कि  वे  उनको  नहीं  ले  पाते  तो  मजबूरन  उन  लोगों

 को  गवर्नमेंट  की  जगहों
 जिनका कि  गवर्नमेंट  कुछ  उपयोग  नहीं  कर  सकती  ऐसी  जगहों

 पर  ः  मेंट  TAZA,  शेफ़ील्ड  कास्ट के  इमारतें  बनानें  वाले  लोगों  कौर  रेफ्यजीज  को

 जाना  पड़ा  प्रौर व  वहां  पर  झा बाद  हो  गये  ।  उनको  वहां  रहने  में  कोई  खुद  नहीं  है  लेकिन

 क्या  किया  जाय  मजबूरी  सब  करा  लेती  है  ।  लोगों के  रहने  का  माकल  इन्तज़ाम  करना  यह  तो

 गवर्नमेंट की  जिम्मेदारी  है  जिसको  कि  उसे  पुरा  करना  चाहिए  था  ।  गवर्नमेंट  ने  एक  ऐसा  माहौल

 पैदा कर  दिया  जिसमें  कि  लोग  शोर  मचाने  के  लिए  मजबूर  हो  गये  ae  उन्होंने  इसके
 खिलाफ शोर  मचाया  बाद  मेँ  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  यह  कहना  कि  ऐसी  हवा  नहीं  है  ऐसी

 परिस्थिति  नहीं  है  कि  इस  तरह  का  शोर  प्रौर  गड़बड़  पैदा  की  जाय  ।  कठ  मनासिब  नहीं  जंचता

 गवर्नमेंट  की  कहा  जाता  है  कि  कुछ  लोग  राजनैतिक  स्वार्थ  साधन के  हेतु  उनको  दोर

 गड़बड़  करन  के  लिए  उकसाते  हँ  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  हवा  तों  आप  खुद  पदा  करत  हूँ
 अर  लोगों  को  इसके  लिए  मजबूर  करते  हैं  AK  जब  ares  खिलाफ  उठती  है  तो

 चिल्लात ेहूँ  और  कहत हूँ  कि  इसमें  सियासी  बातें  लाई  जाती  हैं ।  में  पहले  यह  पूछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  गवर्नमेंट  ने  दिल्‍ली  में  इस  तरह  का  कोई  aa  कराया  है  कि  लोग  उन

 ज़मीनों  पर  बसत  हैं  उनकी  ऑ्रालटरनेटिव  अकोमोडेशन  के  वास्ते  उसने  sar  कोई  कोशिश

 की

 म
 बतलाना  चाहता  हुं  कि  नई  दिल्ली  में  अशोक  होटल  के  पांस  झुग्गियां  डाल  कर  म्युनिसपल्टी

 राष्ट्रपति  भवन  में  शौर  पालियामेंट  हाउस  में  जो  बज ५१  लोग  जो  सफ़ाई  का  काम  करते

 लोग  उनमें रहते  एक  दफ़ा  उनको  पुलिस  के  ज़रिये  उस  जगह  से  हटाने  की  कोशिश  की  गई  ।

 अब  अप  ही  बतलाइये कि  वे  बे  चारे  लोग  वहां  से  कहां  जायें  ?  मने  कहा  कि  पहले  उनके लिये

 टर नेटिव  बन्दोबस्त  करो  तब  हटाओ  |  मैँ  यह  मानता  हूं  कि  गवर्नमेंट  इस  तरह  का  बन्दोबस्त

 करने  के  लिय  तैयार  है
 ।  करीब

 १००  मुरब्बा  एकड़  हमारी  दिल्‍ली  का  विस्तार  हो  भी  चुका  है

 ak  a  अधिक  विस्तार  होने  वाला है  ।  मेरा  कहना  है  कि  मगर  उन  लोगों  को  उस  जगह  से

 हटाने के  बाद  उनके  वास्ते  किसी  दूसरी  जगह  बन्दोबस्त  किया  भी  जायेगा  तो  ५  उनके  लिये

 ट्रान्सपोर्ट  का  कया  इंतज़ाम  किया  है  कौर  उनकी  जगहों  से  उन  स्थानों  पर  जहां  कि  वे  रोज़ी  कमानें

 के  लिये  भराते  उनके  नथ  जाने  का  श्रापने  कया  बन्दोबस्त  किया  है  ?  wa  दिल्‍ली  में  जो  ट्रान्सपोर्ट

 की  व्यवस्था  है
 मैँ

 समझता  हू  कि  उसका  कटु  WA We 7  दिल्‍ली  वासियों  ate  पार्लियामेंट  के  मेम्बरों

 ya  wast में
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 निष्कासन )  विधेयक

 को  बखूबी  होगा  ।  लोगों  को  यहां  की  ट्रान्सपोर्ट  व्यवस्था  ठीक  न  होने  के  कारण  बहुत  प्रतीक  असुविधा

 झर  परेशानी उठानी  पड़ती  है  ।  में  एक  दिन  यहां  पार्लियामेंट  हाउस  के  बाहर  १४  नम्बर की  रूट

 बस  के  लिये  खड़ा  मैँ  एक  घंटे  तक  उसका  शत जा  करता  रहा  लेकिन  वह  बस  ही  नहीं  ॥

 कब  जहां  पर  यह  हालत  हो  कौर  नगर  गवर्नमेंट  के  एक  मुलाज़िम को  १०  मील  के

 पर  श्रालटरनेटिव  एकोमोडेदान दी  गई  तो  ट्रान्सपोर्ट  की  जैसी  हालत  उसको

 देखते  हुये  तो  वह  बस  के  इंतज़ार  में  वहीं  रुका  पड़ा  रहेगा  कौर  वह  आफ़िस  वक्त  पर  नहीं  श्री  सकेगा

 बौर  रात  के  बारह  बजे  उनको  आफ़िस  में  जाना  पड़ेगा  ।  इसलिये  आपको  जहां  उनके  लिये  श्रीनगर

 नेटिव  एकोमोडेदान  प्रोवाइड  करना  है  वहां  यह  भी  देखना  है  कि  उनके  लिये  ट्रान्सपोर्ट  की  उचित

 व्यवस्था हो  1

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जिन  लोगों  को  यहां  से  हटाने  की  कोशिश  की  जायेंगी  कौर  जिन्होंने

 मकानात  बनाये  हूँ  उन  लोगों  को  श्राप  क्या  मुआवज़ा  देने  वाले  हैं
 ?

 इतना ही  नहीं  मैं  तो  समझता हूं

 कि  अगर  वे  वहां  से  जो  उनका  माल  है  नहीं  उठायेंगे  तो  गवर्नमेंट  को  मय  सामान  के  उनको  वहां  से

 उसके  लिये  उनसे  गवर्नमेंट  फिर  पसे  मांग्रेगी  ।  ऐसा  नहीं  होना  मैं  यह  मानता हूं  कि

 यह  जो  आपको  रिंग  रोड  तैयार  करनी  है  तो  उसके  लिये  आपको  कुछ  जगह  दरकार  होगी  लेकिन

 मेरा  कहना  है  कि  उनको  बेदखल  करने  के  पहिले  श्राप  उनके  वास्ते  श्रालटरनेटिव  जगह  का
 बस्त कर  लें  ।  दिल्‍ली के  छ  डवलपमेंट  के  जानेवाले काम  जो भ्रापके  सामने  हैं  उन  के  वास्ते एक

 ava  तेयार  किया  जाये  कि  खाने  वाले  साल  में  हम  इतना  काम  कर  सकते  हैं  ।  उसका  बजट  हो

 हिसाब हो  कि  हमें  इतने  लोगों  को  हटाना  पड़ेगा  ।  ऐसा न  हो  कि  जो  यह  कानून  का  स्टीम  रोलर  है

 बह  चलने  लगे  कौर  सब  लोगों  को  उसके  नीचे  लाकर  दबा  दिया  जाय  कौर  खत्म  कर  दिया  जाय  कौर

 उसके  बाद  हमारे  प्लांट  तैयार  होंगे  प्रौढ़  उन  प्लांस  को  पुख  करने के  लिये  करीब  ५०,  १००  साल

 लग  ऐसा  नहीं  होना  चाहिये  ।  एक  तैयार  एक  इतना काम  करना  है

 शौर  उसके  वास्ते  इतने  पसे  प्रबन्ध  करना  इसका  श्रीमान  उसके  बाद  काम  हाथ  में

 सो  तो  कुछ  होने  वाला है  ।

 मैन  पहले  भी  कहा  था  और  गायकवाड़  साहब  ने  श्री  यह  कहा  है  कि  इस  कानून  को  तो  मैजोरिटी

 से  फेंक  देना  चाहिये  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  हो  सकता  |  यहां  उस  तरफ  इतनी  मैजोरिटी  है  किं
 सरकार  की  कौर  से  आदमी  को  औरत  कहा  जाये  तो  उसका  भी  समर्थन  हो  जायेगा  ।  ऐसा  बराबर

 होता  रहा  है  ।  जो  परिस्थिति  होती  है  उसको  मैजोरिटी  के  कारण  दबाया  जा  सकता  है  लेकिन  ऐसा

 करने  से  गवर्नमेंट  को  बहुत  नुकसान  उठाना  पड़ेगा  |

 इस  कानून  के  कमल  में  लाने  के  पहले  जो  बातें  मैंने  बताई  हैं  उनको  कर  लेना  चाहिये  |

 ही  मुझे  कहना  है  ।

 pat  जगन्नाथ राव  :  बहुत से  माननीय  सदस्यों  ने  विधेयक  का  विरोध
 किया

 शायद  में  अकेला  ही  इससे  सहमत  हूँ  ।.  मेरे  मित्रों  ने  भ्रनुसूचित जातियों  कौर  विस्थापितों  की
 बात

 की  है
 a

 उनकी  कठिनाइयां  बताने  का  यत्न  किया  उनकी  कठिनाइयां ठीक  है  परन्तु

 इन  बातों  को  इस  daw  में  नहीं  लाया  जाना
 प्राखिर  सरकार  कब  तक  सरकारी

 भूमि  पर  श्रेणीकृत  कब्जे  को  सहन  करती  रहेगी  ।

 कब्जे  वाले
 खड़

 के  सम्बन्ध  में  बहुत  ही  आपत्तियां  प्रस्तुत  की  गयी  कहा

 गया  है  कि  जब  तक  सरकार  वैकल्पिक
 श्रावास क़ा  उपबन्ध  न  करे  तब  तक  किसी  का  निष्कासन

 मल  अंग्रेजी  में

 189(A)
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 निष्कासन )  विधेयक

 जगन्नाथ

 नहीं  होना  चाहिये  ।  किन्तु  बेदखली  के  लिए  यह  जरूरी  चीज  नहीं

 बीबीसी पक्षपात  के  इस  समस्या  पर  विचार करना  चाहिए

 कौर  अनुसूचित  जातियों  का  प्रश्न  कहां  ्र  कसे  उत्पन्न  होता  हम  देख  ही  हैं  कि  जहां

 तक  सम्भव  होता  है  सरकार  श्रीवास  सम्बन्धी  सुविधायें  प्रदान  कर  ही  रही  है  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद  १४  कौर  १९  के  विरुद्ध

 ठीक  है  अनुच्छेद १९  से  भारतीय  लोगों  को  यह  अधिकार  प्राप्त  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति

 को  सम्पत्ति खरीदने  प्रौर  उसके  उपभोग  करने  का  अधिकार है  |  इसका  यह  मतलब तो  नहीं

 कि  ag  भ्रनधिकृत कब्जे  कर  ले  ।.  अनुच्छेद  १४  के  झन्तगंत  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  व्यक्ति

 को  समान  मिलें  |  aa  यदि  दीवानी  अदालतों  का  उपबन्ध  इसके  बीच  से  हटा  दिया  गया

 है  तो  इसका  पह  श्री  नहीं  समान  अवसर  नहीं  प्राप्त  होंगे  ।  इस  मामले में  तो

 स्वाभाविक  न्याय  प्राप्त  करने  का  ह...) गरेन हू  |  उसको  ठीक  ढंग  से  रखा  गया  है  ।  सारी  बात  की
 देखभाल  करके  यदि  सम्पदा  शिकारी यह  परिणाम  निकालता है  कि  कब्जा  अनधिकृत है  तो

 कार्यवाही की  जानी  चाहिये  ।

 खंड  ४५  के  अ्न्तगंत  कारण  बताने  का  भी  एक  अवसर  दिया  जाता  है  ।  इसके बाद  जांचें

 होती
 हैं  ।  यदि  जांच  अ्रधिकारी  को  यह  विश्वास  हो  जाता  है  कि  सम्बद्ध  व्यक्ति का  कब्जा

 जायज  है  तो  उस  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  हो  सकती  ।  यदि  ag  समझता  है  कि  कब्जा  जायज

 नहीं  तो  कार्यवाही की  जाती  है  खंड  €  के  इसके  विरुद्ध  अपील  की  भी  व्यवस्था

 है  कौर  यह  wie  जिला  न्यायाधीश  के  समक्ष  रखीਂ  गयी  उच्च  न्यायालय तक  भी  मामला

 ले  जाया  जा  सकता  है  |  इसलिए  यह  कहना  निराधार  है  कि  विधेयक  संविधान  के  अनुच्छेद

 १४  कौर  १९  के  विरुद्ध  है  ।  धुनिक यग  की  प्रवृत्ति  दीवानी  अदालतों  को  कम  से  करने

 की  कौर  भ्र ग्र सर  हो  रही  हमारा  राज्य  कल्याणकारी  पुलिस  राज्य  नहीं  ।

 am तो  राज्य  की  गतिविधियां  सभी  देशों  में  बढ़  गयीं  ak  राज  प्रायः  सभी  सभ्य

 देशों  में  प्रशासनिक  न्यायाधीकरणों का  जोर  बढ़  रहा  है  अदालतों में  तो  तलाक  इत्यादि

 के  छोटे  मोटे  मामले  ही  जाते  है  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  के  सम्पदा  अधिकारी  को  मामले

 की  जांच  करनी  होती  है  कौर  साथ  ही  कपिल  का  भ्र धि कार  भी  मान  लिया  गया  उच्च

 न्यायालय  में  भी  श्राप  प्रपील  दायर  कर  सकते  हैं  ।  अतः  श्रनुचेछेद  १४  १९  के  उल्लंघन

 की  बात  समझ  में  नहीं  जाती  ।

 q  यह  भी  बता  देना  चाहता  हुं  कि  खंड
 ४

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  श्रादेश  ४५  के

 ही  इस  में  यह  व्यवस्था  भी  रखी  गयी  हैं  कि  लोगों  को  प्रमाण  देने  के  लिये
 पर्याप्त समय  दिया  जाये  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  यह  श्राइवासन  दे  दिया  है  कि  वकील  भी

 सम्पदा  भ्रमणकारी  के  समक्ष  पेदा  हो  सकते  है  इसलिए  पीड़ित  पक्ष  वकीलों  की  सेवायों  का
 लाभ  उठा  सकता  है  |  हमें  भावक  नहीं  होना  चाहिये  हमें  तो  केवल  यही  देखना  होता  है
 कि

 लोगों  के  साथ  न्याय  हो
 ।

 विधेयक  का  कोई  उपबन्ध  संविधान  के  विरुद्ध  नहीं  जाता

 थी  वाजपेयी  :
 सभापति  इस  विधेयक  पर  mt  तक  जो  वाद-विवाद  gat

 है  उसको  सुनने  के  बाद  सिलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  साथ  मैने  अपना  जो  नोट  श्राफ  डिफरेंट  लगाया

 था  में  उस  पर
 अभी

 कायम  हूं  ।  में  यह  समझने  में  असमथ  रहा  हूं  कि  सरकार  से  पब्लिक
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 निष्कासन )  विधेयक

 प्रिमाइसेज़  इविक्शन  १९४५०  के  स्थान  जिसे  हरनेक  हाई कोर्टों  ने  वैघ  घोषित  कर

 यह  नया  बिल  लाने  के  बजाये  उसकी  वैधता  AAT  श्रवेघता  के  सम्बन्ध  में  सुप्रीम  का  निर्णय

 जानने  का  प्रयत्न  कयों  नहीं  किया  ।

 सालिसिटर  जनरल  महोदय  ने  सिलेक्ट  कमेटी  की  बठक  में  जो  कुछ  कहा  कौर  विधि  मंत्री  ने

 कभी  जिन  शब्दों  उससे  यह  विश्वास  पैदा  नहीं  हो  सकता  कि  जब  यह  विधेयक  कानून  का
 रूप ले  उस  के  बाद  यदि  सर्वोच्च  न्यायालय  में  उसकी  वैधता  को  चनौती  दी  गई  तो  सर्वोच्च

 न्यायालय  उसे  प्रवेश  घोषित  नहीं  करेगा  ।  सरकारी  पक्ष  केवल  इतना  ही  कहता है  कि  हमें

 विश्वास  करके  चलना  चाहिये  कि  यह  विधेयक  अवैध  घोषित  नहीं  कौर  नगर  हो  गया  तो  हम

 फिर  दूसरा  विधेयक ले  मेरी  समझ  में  यह  दृष्टिकोण  ठीक  नहीं  है  ।  राष्ट्रपति  महोदय

 अपने  प्रतिकार  के  श्रन्तगेत  अनेक  विधेयकों  को  स्वीकृत  होने  से  पुर्व  सर्वोच्च  न्यायालय  की  राय  जानने

 के  लिये  भेज  सकते  हैं  उन्होंने  कुछ  राज्यों  के  विधेयक  भेजे  भी  हैं  ।  में  यह  समझने  में  प्रसाद  हूं  कि

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  इस  पद्धति  का  अवलम्बन  क्यों  नदीं  किया  गया  |

 विधेयक  जिस  रूप  में  हमारे  सामने  प्रस्तुत  मेरा  निवेदन  है  कि  अपने  संविधान  में  हमने

 राज्यों  के  जिन  निर्देशक  सिद्धान्तों  का  निरूपण  किया  जो  हमारे  डाइरेक्टिव  प्रिसीपल  यह

 विधेयक  उनकी  भावनाओं  के  विरुद्ध  जाता  है  ।

 इस  विधेयक  के  भ्रन्तगंत  जो  भीਂ  स्टेट  अफ़सर  नियत  किये  जायेंगे  उनके  सम्बन्ध  में  यद्यपि

 यह  कहा  गया  है  कि  जहां  तक  संभव  हो  ऐसे  व्यक्ति  नियुक्त  किये  जायेंगे  जिनमें  लीगल  वाली

 फिकेशन्स हों  ।  wa  tan  संभव  इसਂ  दाब्दावली  का  कानन  में  कोई  नहीं  है  ।  यंदि

 किसी ऐसे  व्यक्ति  को  नियुक्त  कर  दिया  गया  जिसमें  कानूनी  योग्यतायें  नहीं  हैं  तो  सरकार  की

 श्र  से  कहा  जा  सकता  है  कि  हमारे  लिये  संभव  नहीं  था  कि  हम  कानूनीਂ  योग्यता ्र ों  का  व्यक्ति

 नियुक्त  कौर  में  समझता  हूं  कि  चोटें  में  झगर  ge  पर  श्रापत्ति  की  गई  तो  उसकी  कोई  लीगल

 रेमेडी  नहीं  ।  न्यायालय  मज़ार  नहीं  कर  सकता  सरकार  को  कि  वह  ऐसा  ही  व्यक्ति  नियुक्त

 करे  जिसमें  कानूनी  योग्यतायें हों  ।  कौर  जहां  तक  सेना  के  मकानों  कौर  सेना  की  जमीन  का  सम्बन्ध

 सिलेक्ट  कमेटी  में  इस  बात  को  साफ  कर  दिया  गया  था  कि  सेना  में  तो  एसा  व्यक्ति  मिलना

 सम्भव  नहीं  होगा  कि  जिसमें  लीगल  क्वालिफिकेशन हों  ।  वहां  तो  सम्भव  ही  नहीं  परिणाम

 यह  होगा  कि  लोगों  को  जिस  पद्धति  का  कानन  में  ate  संविधान  में  निरूपण  किया  गया  है  उसका

 पुर्णतया  श्रवलम्बन  किये  बिना  उजाड़ा  जायेगा  अपने  मकानों  स्थानों से  ।

 यह  विधेयक  स्टेट  आफिसर  के  area  के  विरुद्ध  डिस्ट्रिक्ट  जज  के  यहां  भ्रमित  करने  की  व्यवस्था

 करता  जो  भी  सरकारी  प्रवक्ता  बोले  हैं  उन्होंने  इस  बात  को  बहुत  बड़ा  चढ़ा कर  पेश

 किया है  ।  लेकिन  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  कि  सिविल  केस  में  हर्स्ट  में
 जो

 झगड़े  की  होती  जहां  गवाहियां  ली  जाती  हैं  या  पेश  की  जाती  वह  ase  की

 कोटे  में  नद्दी  कौर  भ्रमर  फर्स्ट  कोर्ट  एक  एसा  अफ़सर  है  जिसके  लिये  कानूनी  योग्यतायें

 भ्रावश्यक  नहीं  तो  वह  जो  भी  निर्णय  देगा  बाद  का  डिस्ट्रिकट  जज  तो  मैरियट  श्राफ केस पर

 अपना  कौर  इसलिये  जिस  व्यक्ति  को  उजाड़ा  जायेगा  उसको  जो  शिकायत  होगी

 उसके  सम्बन्ध  में  उसे  डिस्ट्रिकट  जज  के  यहां  से  पूरा  न्याय  मिलने  की  ara  नहीं  की  जानी  जाहिये
 ।

 स्टंट  आफिसर  सरकार  का  एक  गजेटेड  अफसर  होगा  ।  इसका  यह  मतलब  है  कि  वह

 बयूटिव  काम  भी  करेगा  ।  कार्यपालिका  ate  न्यायपालिका  दोनों  को  मिला  दिया  गया  है  जब  कि
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 विधेयक

 हमारा  संविधान  इस  बात  का  स्पष्ट  श्रादेश  देता  है  कि  एग्जीक्यूटिव शौर  जूडी  दियरी  भ्रलग्प्रलग

 होनी  चाहिये  |  मगर  यह  स्टेट  आफिसर  उन  दोनों  का  मिश्रण  होगा  शौर  में  नहीं  समझ  सकता

 कि  यह  संविधान  की  भावना  के  अनुकूल  होगा  |

 अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  पर  बोलते  हमारे  पुरुषार्थी बन्धु  जो  निर्वाचित  होंगे

 उके  सम्बन्ध  में  अपनी  IW4 ET 2  उठाई  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  जो  उन्होंने  भय  प्रकट  किया  है

 we  साधार है  ।  सिलेक्ट  कमेटी  ने  अपनी  सिफारि दा  में  सरकार  से  यह  शेरगिल  की  है  कि  जो  भी

 श्रीनिवासन दिये  गये  हैं  उनका  लैटर  एंड  स्पिरिट  में  पालन  होना  चाहिये  ।  मगर  मैं  पूछता  हूं  कि

 सरकार  की  सिलेक्ट  कमेटी  की  कपिल  का  कानूनी  वजन  क्या  है  के  द्वारा  तो  उस  कपिल  को

 नहीं  मनवाया जा  सकता  कौर  मंत्री  महोदय  यदि  सदन  में  खड़े  हो  कर  यह  प्रशासन  दे  भी  दें

 जैसा  कि  श्री  गाडगिल  जी  नें  दिया  ate  कानन  की  areal  में  उसका  समावेश  न  किया

 तो  मैं  नहीं  समझता  कि  उन  श्राइवासनों  की  कीमत  कागज  के  टुकड़े  से  कुछ  afer  हों
 ।

 झ्रावइ्यकता  इस  बात  की  थी  कि  उन  श्राइवासनों  को  कानन की  शक्ल दी  जाती  ।  उन्हें  इन

 यक  की  घरानों  में  शामिल  किया  जाता  जिससे प  रुषार्थी  मा  इयों  में  वह  भय  न  पैदा  होता  कि  एक

 बार  तो  हम  उजड़  गये  सरकार  की  अदूरदर्शी  नीति  के  कारण  जिसके  परिणाम  स्वरूप  देश  का  विभाजन

 मगर  स्वतंत्रता  की  ग्यारहवीं  वर्ष  में  फिर  से  हमें  उजाड़ने  की  कोशिश  की  जा  रही
 धौर

 ऐसे  व्यक्ति दो  चार  नहीं  हजारों की  संख्या  में  हैं  ।

 मैं  निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  हमारे  देश  में  असंतोष  के  लिये  राज  पहले  ही  बहुत  से  कारण

 मौजूद हैं  ।  काफी  बारूद  फीला  हुमा  काफी  चिनगारियां लगी  क्या  सरकार  को  इसी  समय

 इस  विधेयक  को  लाने  की  आवश्यकता  थी
 ।

 मालूम  होता  है  सरकार
 at

 के  छत्त हाथ

 डालना  चाहती  है  ।  संतोष  का  एक  नया  कारण  दे  रही  है  नहीं  समझता  कि  जितने

 दान  दिये  गये  हैं  उन  श्राइवासनों  का  पालन  करने  के  लिये  सरकार  कोई  ठोस  कदम  उठाने  पर  विचार

 कर  रही है  ।  यह  समस्या  कानूनी  नहीं  है  ।  यह  मानवीय  समस्या  है  ।  कौर  मानवीय पहलू  से  इस

 पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  इस  विधेयक  के  कानून  की  aaa  लेते  ही  लोगों  को  उजाड़ना

 हो  जायेगा  जो  अनुचित  अन्यायपूर्ण  मानवीय  जो  नये  आन्दोलनों को

 जन्म  तब  फिर  हमारी  सरकार  की  कुछ  ऐसी  आदत  हो  गई  है  कि  जब  आन्दोलन  होते है

 तब  वह  मान  लती है  ।  अमी  मामला  वाद-विवाद की  स्थिति  में  att  समय  सरकार इस

 विधेयक  की  areal  में  के  परिवर्तन  कर  सकती  है  ।  कौर  यह  सम्भव  नहीं  तो  वह  इस

 विधेयक को  वापस  ले  सकती  है  ।  मेरा  इतना  ही  निवेदन  है  कि  इस  विधेयक  के  रूप  में  या
 तो

 वर्तन  किया  या  सरकार  इस  विधेयक  को  वापस  ले  ले  ।  यह  समय  नहीं  है  कि  इस  विधेयक को

 झागे  बढ़ाने  लेकिन  नगर  सरकार  तुली  हुई  तो  परमात्मा  से  प्रार्थना  की  जा  सकती  है  कि  वह

 सरकार को  सद्बुद्धि  जिसकी  कि  मुझे  आशा  कम  है  ।  इससे  अधिक  मैं  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  |

 fat मूल  चन्द  दुबे  :  न
 केवल  इस  विधेयक  द्वारा  बेदखली  का  बहुत  हीਂ  महंगा

 झपनाया गया है गया  है  वरन्‌  इससे  सिद्धान्तों  की  भी  हत्या  कर  दी  गई  है  ।  बेदखली कराने  का  सामान्य

 भर  साधारण  रास्ता  छोड़  दिया  गया  है  ।  दीवानी  झ्र दाल तों  का  स्थान  सम्पदा  श्रषिकारी  ले

 लेंगे  पौर  सारा  मामला  उन  पर  छोड़  दिया  जायेगा  |  सरकार को  कुछ  भी  सिद्ध  करने  की  आवश्यकता
 न  पड़ेगी  ।  सम्पदा  भ्रमणकारी का  यदि  यह  मत  हो  जायेगा  कि  कब्जा  श्रनघधिकृत  है  तो  ऐसे  व्यक्ति

 tty

 tye  भंप्रेजी  में



 =  Peas  सरकारी  भूगहादि  कब्जाघारियों  का  UX

 निष्कासन )  विधेयक

 को
 यह  नोटिस  दे  दिया  जायेगा  कारण  बताशो  कि  तुम्हें  क्यों  बेदखल

 न
 किया  जाय

 ।”  बेचारा

 व्यक्ति  कोई  न  कोई  सबूत  प्रस्तुत  करेगा  ही  ।  सम्पदा  अघिकारी  का  यह  मत  होगा  कि  यह

 कब्जा  भ्रनघधिकृत  है  कौर  फिर  उसे  बेदखल  कर  दिया  जायेगा  ।  इसे  तो  संक्षेपण  अन्वीक्षा भी  नहीं

 कहा जा  सकता  ।  यह  तो  कुछ  भी  नहीं  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  गत  शुक्रवार को  जो  यह

 कहा  था  कि  सरकार  का  मामला  सिद्ध  शर  स्वीकृत  होने  पर  ही  यह  विधेयक लागू  अच्छी

 बात है  ।  किन्तु  विधेयक  में  इसका  कोई  उपबन्ध  बद्री  यही  बात  रही  तो  इससे  विधेयक  का

 कड़ापन  पर्याप्त  सीमा  तक  दूर  हो  जायेगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  प्रार्थना  करूंगा कि  वे  विधेयक

 में  इस  प्रकार  का  संयोजन  प्रस्तुत  करें  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  सम्पदा  श्रधघिकारी  के  समक्ष  वकील  प्रस्तुत  हो  सकेंगे  |  परन्तु  सम्पदा

 अधिकारी  का  कार्यालय  अदालत  तो  है  वह  किसी  भी  समय  वकील  को  कह  सकता  है  किं

 तुम्हें  पेश  होने  की  अनुमति  नहीं  ।  फिर  यह  श्रीनिवासन किस  काम  का  रहेगा  ।  यह  भी  व्यवस्था

 नही ंहै  ठीक  मामलों  में  सम्पदा  भ्रधिकारी  हस्तक्षेप  न  करे  ।

 तीसरी  ata  यह  कही  गई  है  कि  प्रतिवादी  भ्र दा लत  में  मुकदमा  करके  कुछ  रियायत ले  सकता

 है  ।  परन्तु  उसमें  भी  कुछ  सार  नहीं  ।  घारा  €  के  अनुसार  अदालतें  इस  मामले में  दखल  ही

 नहीं  देंगी  |  इसके  भ्र ति रिक्त बात  यह  है  कि  सबूत  तो  सरकार  को  देना  चाहिये  परन्तु  डाला

 सिद्धि  का  भार  प्रतिवादी  पर  ही  जा  रहा  है  ।  after  की  व्यवस्था  है  यही  विधेयक  की  एक

 अच्छी  बात  परन्तु  निवेदन  यह  है  कि  प्रतिवादी  वकील  की  सहायता  लेने  में  रहेगा  ।

 इससे  संविधान  द्वारा  दिये  अ्रधिकारों  का  भंग  होता  है  ।  कानून  के  समक्ष  वादी  कौर  प्रतिवादी  का

 दर्जा  एक  जैसा  होना  चाहिये  |  मंत्री  महोदय  को  इस  समूचित  ध्यान  दे  कर  इन  दोषों  को  टूर

 करना  चाहिये  ताकि  किसी  से  wea  न  हो  ।

 यदि  श्री  गाडगिल  के  श्राइवासनों को  कार्यान्वित  किया  जायेगा  तब  तो  बहुत  ही  भ्रच्छी  बात

 है  '  लोगों  को  बदले में  वास्तव में  यहं  व्यवस्था  होनी  चाहिये  कि  या  तो  लोगों  को  वैकल्पिक

 स्थान  दिया  जाये  या  उचित  मलय  पर  वही  स्थान  उन्हें  सौंप  दिये  जायें  ॥

 श्री  बमन  बिहार-रक्षित-भ्रनुसूचित  :  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  जो

 भाषण  दिये  गये  हैं  उन  सब  का  उद्देश्य  इस  विधेयक  का  विरोध  करना  नहीं  alta  वे  यह  अनुभव

 करते  हैं  कि  यह  विधि  हमारे  समाज  के  भ्र सहाय  लोगों  के  लिये  दंडकारी  विधि  सिद्ध  होगी  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  ag  निवेदन  करूंगा  कि  वह  इस  विधि  को  कार्यकारी  भ्र धि कारियों  के  हाथों

 में  ही
 न

 छोड़ें  रितु  प्रत्येक  मामले  में  इस  बात  पर  भी  विचार  किया  जाये  कि  क्या  विधि  को

 कवित  करना  नितान्त  श्रावस्ती है  ।

 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  इन  शभ्रनघधिकत  कब्जा धारियों  के  कारण  दिल्‍ली  या  कलकत्ता

 जैसे  नगरों  का  विकास  द्रुत  गति  से  नहीं  हो  रहा  है  ।  दिल्‍ली में  रिंग  रोड  के  बनने  में  विलम्ब का
 एक  प्रधान  कारण  यह  भी  कहा  गया  है  ।  बात  सही  है  ।  यदि  इस  मामले  में  सामान्य  विधि  का

 आश्रय  लिया  जाता  है  तो  वह  बहुत  बिलम्बकारी  है  ।

 मेरे  कथन  का  तात्पयं  यह  है  कि  सरकार  इस  अधिनियम  के  अधीन  प्राप्त  दुर्नीतियों  ar
 योग

 वहीं  पर  करे  जहां  उस  स्थान  की  सार्वजनिक  प्रयोजन  के  लिये  तत्काल  आवश्यकता  हो  ।

 ऐसी  स्थिति  में  भी  वहां  से  हटाये  गये  लोगों  को
 वैकल्पिक  स्थान  देने  की  व्यवस्था  पहले  की  जानी करा

 मूल  म्रंग्रेजी  में



 RAG  सरकारी  मूगृहादि  (safaga  कब्जाघारियों  ८  gens

 निष्कासन )  विधेयक

 चाहिये  ।  मले  ही  इसमें  कितना  ही  समय  सरकार  को  चाहिये  कि  ag  सस्ते  मकानों  का
 निर्माण

 कर  उन्हें वहां  हटाये  ।  इस  प्रकार  इस  विधेयक का  प्रयोग  बहुत  सावघानी से
 किया  जाय ।

 सामान्य  रूप  से  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 थी  ware  fag  :  सभापति  इस  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय

 सरकार  की  तरफ  से  बार  बार  यह  दिखाने  की  को दिदा  की  गई  है  कि  एस्टेट  झ्राफ़िसर  का  दर्जा

 जुडिशल  ध्राफ़िसर  के  बराबर  है  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  ग्रस्त  दृष्टिकोण

 है  कि  जो  काम  एक  जुडिशल  आफिसर  का  वह  एस्टेट  झ्राफ़िसर  को  दे  दिया  गया  है  ।  एस्टेट

 आफिसर  को  इस  बिल  में  जो  ताकत  att  जो  काम  दिया  गया  उसका  इस्तेमाल  बिल्कुल  उस

 तरह  जिस  तरह  जुडिशल  झ्राफ़ितर  कभी  किया  नहीं  करते  हें  ।  जुडिशल  आफिसर  का

 दूसरी  तरह  का  मस्तिष्क  grat  है  ।  मिनट  ave  डिसेंट  में  हम  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  एस्टेट्र

 आफिसर  के  पद  पर  कानून  जानने  वालों  को  रखा  लेकिन  सरकार  ने  उस  सुझाव
 को  न

 मान

 कर  एक  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  है  कि  एस्टेट  आफिसर से  यह  कभी  श्राद्या  नदीं  की  जा  सकती

 कि  उसका  दृष्टिकोण कभी  वैसा  ज॑  सा  कि  जुडिशल  ध्राफ़िसर  का  रहा  करता  इस  बिल

 में  जो  व्यवस्था  की  गई  उस  के  ध्रुमिर  एस्टेट  आफिसर  चाहे  जिस  तरीके  से  श्रेणीकृत  कब्जा

 करने  वाले  व्यक्ति के  साथ  न्यास  न  करते  हुये  उसको  वहां  से  war  कर  सकता  है  ।

 इस  प्रथम  में  हमें  यह  देखना  पड़ेगा  कि  श्री  गाडगिल  ने  इस  सदन  के  मंच  पर  जो  श्राइवासन

 जिनकी  कई  बार  यहां  पर  चर्चा  की  गई  है  कि  इतना  समय  हो  गया  लेकिन  उनको

 पूरा  नहीं  किया  गया  उनको  यदि  कानून  का  नहीं  दिया  जाता  है--भविष्य में  उनको  पूरा

 किया  जायगा  या  यह  विवादास्पद  विषय  है--तो  कानून  की  कोई  भी  अदालत--वह  सुप्रीम

 कोटे  हो  या  हाई  कोर्ट--उन  झादवासनों  की  कोई  कीमत  नहीं  रख  सकती ।  इसलिये  यह  एक

 बहुत  ही  श्रावक  चीज़  है  कि  इस  कानून  को  बनाते  समय  उन  श्राइवासनों  को  कानूनी  रूप  दिया
 जाय

 ।  लेकिन  सरकार  की  तरफ  से  बार  बार  इन्कार  करने  कौर  उन  श्राववासनों  को  कानूनी रूप

 देने  विषयक  संशोधनों को  स्वीकार  करने से  यह  लगता  है  कि  सरकार  उन  श्राइवासनों  को

 पूरा  करने  के  लिये  तैयार  नहीं  है
 ।

 उन  श्राइवासनों  की  वजह  से  कितने  ही  लोगों  ने  अपनी  पूंजी
 का  लाखों  रुपया  लगा  कर  ऐसी  जमीनों  पर  कुछ  बनाया  खड़ा  किया  जिसको  कि  वे

 प्रधाराइज्ड
 कब्जा  समझते  थे  ।  इस  कानून  से  उन  लोगों  की  क्या  हालत  यह  सोचने  की

 कपा  कीजिये
 |

 arc  एस्टेट  afer  तो  लाखों  रुपये  बरबाद हो  सकते  हैं  कौर

 ऐसे
 ज़माने

 में  जब  कि  मकानों
 की

 समस्या  बहुत  विकट  जिन  लोगों  ने  उन  श्राइवासनों को

 ध्यान  में  रखते  हुये  यह  समझते  हुये  कि  वहां  से  वे  नहीं  हटायें  वहां  पर  अपनी  गाढ़ी
 कमाई  के  लाखों  पये  लगा  कर  अपने  मकान  बना  लिये  या  शोपियां  डाल  रखी  &  या  ऐसी

 जगह  बना  ली  जिसमें  वे  रहते  इंस  कानून  के  बनने  के  बाद  उनको  वहां  से  हटना  पड़ेगा  ।

 उन
 शभ्राइवासनों

 के  बल  पर  सुप्रीम  कोर्ट  या  हाई  कोर्ट  में  नहीं  जा  सकते  क्योंकि वे  अदालतें

 कह  देंगी  कि  उनकी  कोई  कीमत  नहीं  है  ।
 में  समझता  हुं  कि  हर  जनतंत्र वादी  सरकार  को  अपने

 मिनिस्टरों  द्वारा  दिये  गये  झ्ाइवासनों  का  मूल्य  करना  चाहिये  ।  नगर  सरकार  श्री  गाडगिल  द्वारा
 गयें  smart की  कुछ  प्रतिष्ठा  चाहती  तो

 उसको  यह

 घन  जरूर  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  कि  जो  लोग  ty  १९५०  को  श्रेणीकृत कब्जे  में  थे



 १६५८  RAV सरकारी  भुगताती
 कब्जा धारियों
 विधेयक

 आर  जिन्होंने  उन  श्रादववासनों  के  बाद  वहां  पर  झपने  मकान  बना  लिये  उनको  किसी  तरह  नहीं

 हटाया  जायेगा ।  नगर  सरकार  उसको  मानने  के  लिये  तैयार  नहीं  तो  उसके  साफ़  माने  ये  हैं

 कि  सरकार  नहीं  चाहती  कि  उन  श्रायवासनों को  पूरा  किया  जाय  ae  कहा  गया  है  कि  एस्टेट

 आफिसर  नोटिस  जारी  करेगा  कौर  उसके  बाद  जिला  जज  के  यहां  उसके  खिलाफ़  कपिल  हो  सकेंगी

 are  साथ  दी  यह  भी  कहा  गया  है  कि  सुप्रीम  कोटे  झोर  हाईकोट  नाटिकल  २२६  १३६

 अन्दर  उस  पर  अपना  निर्णय  दे  सकते  हैं  ।  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  ऐसे  कितने  लोग  जो

 आर्टिकल  २२६  १३६  के  इन्दर  सुप्रीम  कोर्ट  या  हाई  कोटे  जा  सकते  हैं  ।  क्या  वे

 झोंपड़ियां  पड़ी  जिनके  पास  रहने  के  लिये  कोई  स्थान  नहीं  जो  श्रपनी  जीविका  नहीं  कमा  सकते

 हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम  we  की  शरण  ले  सकते  हैं  ?  इसके  लिये  उनको  पैसा  जो  कि

 उनके पास  vat  है  ।  लेकिन  भ्रमर  वे  हाई  कोट  या  सुप्रीम  कोटे  की  रण  लें  तो  भी  उन  श्राइवासनों

 की  कोई  कीमत नहीं  जो  कि  इस  सदन  में  दिये  ग  थे  ।  में  यह  निवेदन करना  चाहता  हूं

 fe  इस  समस्या  को  ज़रा  हल्के  दिल  से  सोचने  की  कोशिश न  की  जाये  ।  यह  बहुत  गम्भीर  समस्या

 है  और  इसमें  लाखों  रुपयों  का  सवाल  है  कौर  इस  पर  बहुत  से  लोगों  का  भविष्य  निर्भर  करता  है  ।

 इस  समय  में  उस  इतिहास  में  नहीं  जाना  चाहता  कि  किस  तरह  पह  समस्या  किस  तरह

 उस  वक्  प्रधान  मंत्री  कौर  दूसरे  मंत्रियों  ने  इस  तरह  की  भावना  फैलाई  कि  जहां  पर

 जमीन  वहां  जो  लोग  कुछ  उनको  हटाया  नहीं  जायेगा  ।  उसके  बाद  राज  इस

 तरह  का  कानून  बनाया  जाता  है  कि  उनको  ज़बरदस्ती  निकाल  दिया  उनको  पुलिस  की  ताकत
 से  निकाल  दिया  तो  यह  उनके  साथ  अन्याय  होगा  जिन  लोगों  ने  उस  भावना  के  प्राकार

 खन  जगहों  पर  कुछ  निर्माण  कर  लिया  उनका  विश्वास  टूट  जायेगा  कि  यह  सरकार  अपनें  किसीਂ

 भी  पुराने  वादे  को  कायम  रखना  चाहती  है  ।  इसलिये  में  सरकार  से  यह  निवेदनਂ  करूंगा  कि  स  सदन

 में  श्री  गाडगिल  ने  जो  श्रीनिवासन  दिये  उनको  पूरा  करना  चाहिये  कौर  इस  बिल में  ऐसी  व्यवस्था

 चाहिये  कि  जो  लोग  इस  समय  भयभीत  कौर  उत्तेजित  @  वे  श्रावस्ती  हो  सकें  ।  जो  लोग

 पर  कुछ  बना  कर  ठे  हुये  उनको  वहां  से  हटाया  नਂ  जाय  से  इस  समस्या  को

 तरह  से  समाघान  किया  जाय  ।  मझे  विश्वास  है  कि  सरकार  इस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेगी
 ्र  जिन  कानूनी  दिक्कतों  के  विषय  में  यह  कहा  जाता  है  कि  उनके  कारण  इन  श्राइवासनों  का
 समावेश  नहीं  किया  जा  सकता  उनको  पार  करने  की  कोशिश  क्योंकि  ये  दिवकतें  हमेशा  के

 लिये नहीं  रहेंगी

 श्री  बाल्मीकी  :  सभापति  सरकारी

 wig  arte  कब्जा  करने  वालों  का  बिल  पर  दो  तीन  दिन  से  बहस  चल

 रही  थी
 ।  मेरा भी  यकीनी तौर  से  इस  बिल  से  कुछ  आधार  पर  विरोध  है  ।  दुनिया  के  दूसरे  देश

 वैज्ञानिक  रूप  से  उन्नति  कर  रहे  हैं  कौर  श्रीपाद  के  मंगल  ग्रहों  में  प्रिये  बसने  कीਂ  कोशिश  कर  रहे
 लेकिन इस  देश  में  धरती  पर  बसे  हुये  अभागे  लोगों  को  उखाड़ने  की  कोशिश  की  जा  रही  जो  कि

 गरीबी  कौर  मजबूरी  के  मारे  हुये  जिन  के  पास  न  धन  है  ate  न  जमीन  है  ।  इस  बिल  के  द्वारा  उन

 पर  जो  आपत्ति  झाने  वाली  उस  की  कौर  मैं  इस  सरकार  का  ध्यान  खींचना  चाहता  हूं  ।

 aga  सी  कानूनी  पेचीदगियों  का  इस  सदन  में  जिक्र  किया  गया  ।  उन  की  तरफ  मैं  नहीं  जाना

 लेकिन  जब  जब
 माननीय

 मंत्री
 जी

 के  मुखारबिन्द  से  कौर  दूसरे  साथियों  के  मुंह  से  यह  सुना
 हरिजनों

 जो  कि  बहुत  बड़ी  तादाद  में  कब्जा  कर  के  बैठे  हुये  इससे  कोई  संघ

 तो  मुझे  ares  दुसरा  ।  मैं  इस  बात  को  नहीं  मानता  हूं  ।  जहां  तक  दूसरे  मंत्रालयों का  ताल्लुक



 Ques:  सरकारी  (safe  कब्जाघारियों  का  ८.  TERS.

 विधेयक

 यकीनी  तौर
 से

 उन  मंत्रालयों  के  पास  रुपया  जमीन  नहीं  लेकिन  यह  मंत्रालय  ऐसा  जि  सके

 पास  रुपया भी  है  atc  जमीन  भी  है  ।  इस  कारण  का  उनकी  ध्यान
 जाना

 बहुत  जरूरी

 है  ।  मेंने  श्र  श्री  प्रभाकर  जी  ने  झपने  मिनट  arp  विसेन्ट  में
 अपने

 उस  विचार

 को  बड़े  जोरदार
 शब्दों

 में  जाहिर  किया  है
 ।

 मैं  उसਂ  बात  को  यहां  कर  इस  लिये  बताना  चाहताਂ

 हू ंकि  माननीय  मंत्री  व  सरकार  तक  हमारी  बात  जा  सके  ।  हमारा मतलब  सरकार के  मस्तिष्क

 पर  इस  बात  को  बैठाने  का  है  कि  जो  हरिजन लोग  बड़ी  भारी  तादाद  में  देहातों  से  दूसरे

 से  श्राकर  यहां  पर  दिल्‍ली  शहर  में  तथा  दूसरे
 नगरों

 में  बस  गये  उन  पर  बहुत  भारी  जाने

 वाली  है  कौर  उनकी  तरफ  अ्रापका  ध्यान  जाना  आवश्यक  है  ।  उनको  बिना  नोटिस  दिये  हुये  उठानाः
 और  उनके  लिये  किसी भी  श्राल्टरनेटिव  एकामोडेशन  का  प्रबन्ध न  करना  ठीक

 नहीं  समझा  जा  संकता  है  ।  प्रभी  तो  यह  बिल  है  यह  पास  नहीं  हुजरा  है  लेकिन  फिर  भी  मैं  प्राकार

 बतलाना  चाहता  हूं  कि  oat  से  ही  झोपड़ियों
 को

 गिराना  शुरू  कर  दिया  गंया  है  are  लोगों  को  परेशानीਂ

 में  डालना  शुरू  करं  दिया  गया  है
 ।

 हमने  जो  मिनट  ars  बिसेंट  दिया  उसमें  हमने  कहा  है
 fe

 हम  विधेयक  के  उद्देश्य  से  सहमत  हैं  कि  सरकारी  भू  गृहादि  कब्जा  करने  वालों  को  प्रोत्साहन
 न

 दिया

 लेकिन  साथ ही  जहां से  लोगों  हटाया  जा  रहा  है  वहां  रहने
 वालों

 में

 मकान  बनाने  मजदूर  तथा  निम्न स्तर के  लोग  कहीं कहीं  तो  ८०  प्रतिशत  हरिजन

 मजदूर  लोग  हैं  मेरा  निवेदन  है  कि  उन्हें  भी  दारणार्थियों  के  समान  सुविधायें  प्रदान  की
 लाय॑

 ॥

 स्थान  प्रदान  किया  जाय  ॥
 यथासंभव  उन्हें

 भ्र पने  स्थान
 से

 विस्थापित  न
 किया  जाय  are  यदि  किया  जाय  तो  उन्हे  वैकल्पिक

 इस  विधेयक  पर  मैंने दो  संशोधन  ५७  कौर  ६०)  रखे  हैं  उनका  उद्देश्य

 इस  प्रकार  है  :  कि  हरिजन  मकान  बनाने  वाले  तथा  एसे ही  गरीब  व्यक्तियों  के  मामले  में  नर्मी  बरती

 जाय  ।  दूसरा  यह  कि  दिसम्बर  PEU  के  पूर्वे  बने  हुये  मकानों  को  तब  तक  नहीं  गिराया  जायेगा

 जब  तक  कि  उन्हें  वैकल्पिक  स्थान  प्रदान  न  किया  जाय  |

 राज  यहां  पर  बहुत  बड़ी  तादाद  मैं  हरिजन  तथा  दूसरे  गरीब  लोग  जाकर  बस  गये  हैं  ।  श्राप

 कहते  हैं  कि  ये  श्रनश्ाथोराइज्ड  रूप  में  श्री  कर  बस  गये  हैं  कौर  अ्नभाधोराइरूड  रूप  में  इन  लोगों  ने

 मकान  इत्यादि  बना  लिये  हैं  ।  में  पूछना  चाहता हूं  कि  ये  जो  भ्रनश्राथोराइज्ड रूप  में  मकान

 बने  इनके  लिये  कौन  उत्तरदायी मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके  लिये  यकीनी  तौर  पर  झर
 सोलह  सरकारी  अफ़सर  उत्तरदायी  हैं  ।  मैं  मानता  हूं  कि  waite  होटल  की  जो  बड़ी  शानदार

 बिल्डिंग  खड़ी  की  गई  है  वह  हमारी  खुशहाली  की  ही  प्रतीक  समझी  जा  सकती  है  भ्र ौर  उन्नति  की

 प्रेतीक  समझी  जा  सकती  है  कि  हम  तरक्की  कर  र हे  उसको  देखकर  सभी  को  खुशी  होती  लेकिन
 उसके साथ  ही  साथ

 उसके
 पास  बसी  हुई  बस्ती  को  देख  गरीब-गुरदा  लोगों  को  देखकर  gq

 हुये  बिना  भी  नहीं  रहता है  ।  are  जिस  को  चाणक्यपुरी  कैम्प  कहा  जाता  है  वहां  पर  कुछ  लोगों  को

 बसाया  गया  है  यह  कर  बसाया  गया  इस  तरह  की  हवा  पैदा  करके  तथा  इस  तरह  की

 श्रावाज  लगा  कर  बसाया  गया  है  कि  उनको  उखाड़ा  नहीं  जायेगा  ।  जब  वहां  पर  उजड़े  मजबूर

 बेकस  लोग  जा  कर  बस  गये  जिन  बहुत  से  हरिजन  भी  हैं  दौर  सरकारी  नफस  रान  के  श्रीनिवासन
 देने पर  तथा  बताये  जाने  पर  बस  तौबा  उसको  किसी  भी  सुरत  में  वहां  से  उखाड़ा  नहीं  जाना
 चाहिये

 ।  एक  तरफ  तो  श्राप  बड़ी  बड़ी  गगन  चुम्बी  अट्टालिकायें खड़ी खड़ी  करते  हैं  वे  ऐसी
 हैं  जिन  को  देख  कर  हर  किसी  की  तबीयत

 गली  सड़ी हुई  गन्दी  बस्तिया ंहैं  जिन
 खुश  हुये  बिना  नहीं  रहती  है  कौर  दूसरी  तरफ  से

 में  किसी  तरह  से  झोपड़ी  में  लोग  रह  तो  रहे



 .८  Reus  सरकारी  भगनानी  कब्जाघारियों  का  रशक

 निष्कासन )  विधेयक

 उनको  उजाड़ते हैं  बड़ी  बड़ी  बिल्डिंग्स  बनायें  लेकिन  इन  छोटी  छोटी  झोपड़ियों  में  रहने  वाले

 लोगों  का  भी  तो  ख्याल  रखना  भ्रामक  फर्ज  है  ।  एक  तरफ  खुशनुमा  इमारतें  हैं  पौर  दूसरी  तरफ  ये

 घिनौनी  झोपड़ियां  हैं  ।  इनमें  रहने  वाले  लोगों  के  हितों  का  भी  झ्रापको  खयाल  रखना  चाहिये  ।  जब

 इतनी  बड़ी  बड़ी  इमारतें  खड़ी  की  जाती  हैं  तो  इन  झोपड़ियों में  रहने  वाले  गरीब  लोगों की  मदद

 की  जानी  चाहिये  ।  इन  लोगों  की  मदद  करके  एक  प्रसाद  कायम  करें  |  झगर  श्राप  इनको  उखाड़ते

 हैंतो  वहीं  पर  मकान  इत्यादि  बना  कर  श्राप  इनको  बसों भी  ।

 इस  प्रसंग  में  मुझे  गांधीजी  की  याद  जाये  बिना  नहीं  रहती  है  ।  मैंने  गांधी  को  उस  रूप  में  देखा  है

 जिस  में  कि  वह  गरीबों  के  बीच  रहा  करते  थे  ।  वे  गन्दी  बस्तियों  में  रहा  करते  भंगियों  के  अन्दर

 रहा  करते  सड़े  हुये  लोगों  के  भ्रमर  रहा  करते  पददलित  लोगों  के  अन्दर  रहा  करते  बदबूदार

 मकानों  की  हालत  को  देखने के  लिये  जाया  करते  शर  मई  Levy  में  दरिद्रनारायण के  बीच

 में अ्रजमे २  गेट  की  हरिजन  बस्ती  में  खड़े  हुये  जो  मेंने  उनको  उसका  वह  रूप  प्राज  भी  मेरी  भ्रांखों

 के  सामने  है  ।  अजमेरी  गेट  की  उस  बस्ती  में  जहां  पर  पहले  गरीब-गुरदा लोग  रहा  करते  थे  और

 जहां  पर  राज  ast  भारी  बिल्डिंग्स खड़ी  कर  दी  गई  हैं  प्रौढ़  जिन  को  व्यापारिक  रूप  से  खड़ा  किया

 गया  इन  गरीब  लोगों  को  उजाड़  कर  ही  खड़ा  किया  गया  है  ।  उनको  इसका कोई  कम्पलेन

 नहीं  दिया गया  उनको  कोई  भ्राह्टरनेटिव  एकामोडेशन  नहीं  दी  गई  है  ।

 में  मानता  हूं  कि  as  हृदय  के  इन्दर  हरिजनों  की  उन्नति  के  लिये  तीव्र  है  ।  श्राप  चाहते

 कि  जो  शरणार्थी भाई  हैं  वे  ५  पांवों  पर  खड़े  हो  जायें  पर  उनकी  मदद  भी  करना  चाहते  हैं  ।

 लेकिन  इसके  साथ  ही  साथ  में  आपसे  कहना  चाहता  हूं  कि  गाडगील  साहब  ने  जो  एश्योरेंस  दिये
 उनको  श्राप  ब्लैटर  एंड  स्पिरिट  में  पुरा  करें  ।  जिस  प्रकार बापू  जी  हरिजनों के  बारे  में  सोचा  करते

 में  चाहता  हूं  कि  आप  भी  उसी  तरह  से  सोचें  ।  मुझ  पूरा  भरोसा  है  कि  सरकार  ने  जो  एश्योरेंस

 दिये  गये  थे
 उनको  लैटर एंड  स्पिरिट  में  पूरा  करेगी

 ।
 मैं  चाहता  हूं  जो  मामूली  लोग  हैं  कौर  जोकि

 are  किसी  तरह  से  किसी  बस्ती  में  बसे  हुये  किसी  जमीन
 पर

 ar  झोंपड़ी बनाये  हुये  हैं  उनको

 तब  तक  न  हटाया जाय  जब  तक  कि  उनके  लिये  श्राल्टरनेटिव  एका मोड दन  का  प्रबन्ध  न  कर  दिया

 जाये  ।  मैं  यह  भी  चाहता हूं  कि  श्राप  इन  सब  बस्तियों  का  सर्वे  कर  ।  इन  सभी  दूर  बसाई  बस्तियों

 के  लिये  श्राप  धीरे  धीरे  से  art  जाने  के  साधन  पैदा  ताकि  इनको  सहूलियत  हो  |  उनको  काम्पैंसेशन

 का  विश्वास  ही  न  दें  बल्कि  मलवे  को  हटाने  के  लिये  नकद  रुपया  पहले  दें  प्रो  फिर  बाद  में  हटायें  |

 साथ ही  साथ  श्राप  उनके  लिये  श्राल्टरनेटिव  एकामोडेशन  का  प्रबन्ध  भी  श्रव्य  करें  |

 ड्राप  देख  रहे  हैं  कि  देश  में  a  की  कमी  बरच्छा  पानी  पीने  को  नहीं  मिल  रहा  है  ।  वस्त्र

 का  इतना  बड़ा  सवाल  नहीं  है  लेकिन  वस्त्र  के  मामले  में  हमारे  तन  कुछ  से  हैं  te  इसके  लिये
 में ग्रापकी

 तारीफ  हूं  ।  लेकिन रहने  की  जो  समस्या  है  यह  भी  विकट  रूप  धारण  किये  हुये  है  ।

 मामूली
 लोग  जो  बसे  हुय ेहैं  उनको  wa  ऐसी  दशा  में  उखाड़ना कोई  बहुत  बड़ी  समझदारी की

 बात  नहीं  है
 ।

 मैँ  यह  भीਂ  चाहता  हूं  कि  जो  दूर  दूर  बस्तियां  बसी  हुई  हैं  या  जो  बागी  उनमें  श्राप  ५

 जाने  के  साधन  करें  ।  जब  श्राप  उनके  जो  मामूली  उनको  gard  श्रालटरनेटिव

 एकामोडेशन या  उसी  जगह  पर  या  फिर  पास  में  ही  दें  ।  ग्राम  मैं  देख  रहा  हूं  कि  अनधिकृत  से

 कब्जा
 जो  है  वह  बढ़  नहीं रहा  है  ।  में  सुपरवाइजर  स्टाफ को  चाहे  वह  नई  दिल्ली  म्यूनिसिपैलिटी

 का  चाहे  कारपोरेशन का  हो  चाहेकिसी  दूसरीਂ  संस्था  का  हो  ae  चाहे  भ्राथोरिटी  का  दोषी

 ठहराता  हूं  कि  उसमें  रिश्वत  की  आदतें  बढ़  रही  हैं  ।  नई  झोंपड़ियों  को  गिरा  दिया  जाता  पुरानी
 को  रहने  दिया  जाता  पुरानी  को  गिरा  दिया  जाता  है  कौर  नई  को  खड़ी  रहने  दिया  जाता  नम्बरों

 को  बदल  दिया  जाता  है  ।  भारत  सेवक  समाज की  जोर  से  तथा  श्राथोरिटी की  कौर  संकट  बार



 RQLGO ०  सरकारी मू
 कब्जाघारियों  ८  ¢eac

 निष्कासन )  विधेयक

 शी  वाल्मीकी ]

 कराया  गया  है  ।  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  भाप  दिल्‍ली  को  स्वुदवनुमा  बनाने  के  लिये  इन  गरीबों  की

 बस्तियों को  उखाड़ते  नहीं  जायेंगे  ।  इस  को  सुन्दर  बनाने  के  इसको  गौरवशाली  बनाने

 लिये  गरीब-गुरदा लोगों  को  श्राप  उजाड़ते  नहीं  जायेंगे
 ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  श्राप  इन  लोगों  के  दिमागों

 में  इस  तरह  की  कोई  बात  भी  न  जाने  दें  कि  उनका  afer  होगा  ।  राज  मैं  समझता  हूं  कि  खुशबूदार

 कौर  बदबूदार  फटेहाल  गरीब  लोगों  के  भ्रमर भी  फैसला  होना  बड़े  मकानों  में  रहने  वालों

 छोटे  मकानों  तथा  झोपड़ियों में  रहने  वाले  लोगों  के  बीच में  फैसला  होना  है  देखना  पह  है  कि

 कौन  श्राप  पर  आधिपत्य  स्थापित  करता बड़े  लोग  करते हैं  या  छोटे  लोग  ।  देखना  यह  है  कि
 क्या  शाप  लोगों  बिल्डिंग  लेबर सं  हरिजनों की  शरणार्थियों

 qearfaat at att Bt Gara & AT की  बात  को  सुनते  हैं  या  श्रमिक  लोगों  की  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  जब  रूल  बनायें  तो  उनमें

 यह  प्रोवाइड  कर  दें  कि उनको  कम् पेसि शन तथा  श्राल्टरनेटिव एकामोडेशन  नजदीक  में  ही  दी  जायेगी

 मेरे  दिमाग  मिश्रा  भेड़िये  झर  मेमने  के  बीच  न्याय  की  बात  मेरा  ७  विश्वास है  कि  श्राप

 के  द्वारा दी  गई
 शक्तियों

 का  एस्टेट  आफिसर  द्वारा  दुरुपयोग
 न

 हो  वहां  पर  लोगों  को  भ्रमणकारी

 मैंने  टीस  सुविधायें  देना  नहीं  चाहते  सहूलियतें  देना  नहीं  चाहते  न  हरिजनों  न  शरणार्थियों
 थ  बस्तियों में  रहने  वालों  को  कौर  न  et  बाजारों  में  या  सड़कों  पर  घर  उधर  रहने  वालों को

 ।

 म
 आपके  विश्वास  के  ऊपर  दाक  करता  हूं

 ।
 बाप  ऐसा  नहीं  लेकिन  फिर  भी  मैं  आप  से

 sree  करता  हूं  कि  बाप  इन  लोगों  को  एमेनिटीस  इनको  श्राप  धीरे  घीरे  उखाड़ेंगे  ,  समझदारी

 के  साथ  सोच  समझ  कर  होश  में  रह  कर  उतारेंगे  ast  देवा  के  दूसरे  तत्वों  द्वारा

 खाद्य  समस्या  को  लेकर  एक  वावेला  सा  खड़ा  किया  जा  रहा  एक  माननीय सदस्य  ने  घेरा

 की  बात  भी  कही  है  ।  उन्होंन  कहा  है  कि  जब  मकान  उखाड़े  जायें  तो  जिनके  मकान  गिरें  उनके

 द्वारा  विरोध  में  घेरा  डाला  जाये  इसमें  मै  विश्वास  नहीं  करता  कि  इस  में  समस्या  हल

 निकलता है  ।  मे  शान्तिपूर्ण किये  जाने  वाले  कार्यों  में  विश्वास  रखता  रहने  के  लिये  मकानों

 का  एक  भंयकर सवाल  है  ।  इसको  हल  करने के  लिये  श्राप  हर  सम्भव  प्रयत्न  करेंगे  कौर  जो

 बासन  दिये  गये  उनको  लैटर  कौर  स्पिरिट  में  श्राप  पूरा  ऐसा  मैं  विशवास  करता  हूं  ।

 थ्री  नवल  प्रभाकर  facet  रक्षित--श्रनुसूचित  :  सभापति

 हमारे  सामने  प्रदान  प्रस्तुत  विधेयक  के  विरोध  या  समर्थन  का  नहीं  मैं  तो  मंत्री  महोदय  को
 कुछ

 वास्तविक  तथ्य  बताना  चाहता  हूं  कौर  चाहता  हूं  कि  बहुत  ही  सदस्यता  से  ag  झपने  मन  में  विचार  करें

 झर  उसके  बाद  निणंय  यह  देखा  मरीन  अनुभव  के  श्राघार  पर  कहता  कि  जो  लोग

 साधन  सम्पन्न  हँ  उन  की  कौर  कोई  उंगली  नहीं  उठाता  किन्तु  जो  बेचारे गरीब  जो  साधनहीन

 जब  कोई  कठिनाई  जाति  है  तो  उन्हीं  के  ऊपर  जाती  है  ।
 जब  कोई  बायपास  होता  है  तो  उन्हीं

 के

 होता  है  ।

 यह  दिल्‍ली  में  का  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  कौर  दिल्ली  के  उस  भाग  का  प्रतिनिधित्व

 करता हूं  जिसे  बाह्य  दिल्ली  कहते  जहां  पर  सभी  तरह  की  परेशानियां  कभी  पिछले  दिनों

 बाढ़  आराई
 ।

 बाहा  भाई  कौर  सब  कुछ  बहा  कर  ले  गई  ।
 मुझे  लगता  है  कि  जैसे  ही  ae  विधेयक

 अघिनियम  बनेगा
 ,

 एक  कौर  बाढ़  ah  कौर  उसमें  न  जाने  कितने  घरों  को  बहा  ले  जायेगी  ।  इस
 कामुक  दुख  म  श्राप  के  द्वारा  मंत्री  महोदय  से  नम्बर  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जरा  कल्पना

 कीजिये  उन  गरीब  हरिजनों  की  कौर  उन  गरीब  शरणार्थियों  की  जो  झोपड़ियों  में  रहते  है  ।  मैं  समझता

 हूं
 कि

 जिन  के  पास  बड़े  बड़े  मकान  उनको  कोई  छूने  वाला  नहीं  है  क्योंकि  उनके  पास  ऐप्रोचज  @  वह



 ८  १६४८  सरकारी  भू गुहा दि  कब्जा धारियों  का  २४५८

 निष्कासन )  थिमैया

 बड़े  श्रमिकों के  पास  जा  सकते  सदस्यों के  पास  जा  सकते  मंत्री  महोदय  को  भी  ऐपघोच कर

 सकते  है  धौर  जो  एस्टेट  बनने  वाले  हू  उन  को  एप्रोच  कर  सकते  हैं  ।  उन  के  एप्रोच का  कुछ

 फल  भी  होगा t  लेकिन  श्राप  उस  मजदूर  की  कल्पना  कीजिये  जो  सवेरे  जाता  है  प्रौढ़  २  रु०  की

 मजदूरी  करता है  ।  कहा  जाता  है
 ?

 सी
 ०  पी०  डब्ल्यू० डी०  श्राप  के  मंत्रालय के  मातहत  जो

 काम  चलते  उन  में  जाता  है  ।  उस  की  यह  हालत  है  कि  वह  १  रु०  १२  जाना  रोज  कमाता है  ।

 जब  उस  के  पास  नोटिस  जायेगा  तो  वह  किस  के  पास  जायेगा
 ?

 झगर  उस  दिन  वह

 छोड़कर  एस्टेट  अफ़सर  के  पास  जवाब  देही  देने  के  लिये  उस  दिन  उसे  रात  का  खाना

 नहीं  यह  निहित  भात  है  |  फिर  जो  इस  की  कानूनी  पेचीदगियां  वह  उस  के  सामने  इसे
 जायेंगी  ?

 are  दिल्‍ली के  इन्दर  जो  जमीनों के  भाव  वह  १०० Fo  २०० Fo  ३००  Fo

 गज  तक  ऐ  सी  हालत  में  एक  गरीब  झाड़  लगाने  जिस  को  महीने में  ८  ०  रु०  मिलते

 एक  ऐसा  जिस  को  सवा  रुपये  रोज  मिलते  दौर  बड़ी  मुशिकल  से  रात  को  अपना पेट

 पालता  उसको  एक  बेलदार  को  लीजिये  जो  सबेरे  सिर  पर  ईंटें  ढोता  जो  मकानों के  इन्दर

 भुनाना  का  काम  करता  है  ।  ag  दिल्ली  में  जमीन  खरीद  सकता  है  ?  क्यारी दिल्‍ली  में  मकान

 बना  सकता  है
 ?

 मैं  मंत्री  महोदय से कहना चाहता कहना  चाहता  हूं  कि  राखी  यह  लोग  कहां  से  ara
 ?

 यह  लोग

 अनाधिकृत रूप  से  कयों  बैठ  ?  जब  श्राप  की  सड़कें  बनती  जब  बड़ी  बड़ी  बिल्डिंगें  बनती  हैं  धौर  श्राप

 एक  ठेकेदार  को  ठेक  देते  हैं  तो  उन  को  यहां  दल्ली  में  तो  मजदूर  मिलते  वह  श्रास  पास  के  गांवों

 में  जाते  है  धौर  वहां  से  मजदूरों  का  प्रबन्ध  करते  हैं  उनको  भरती  कर  कै  यहां  पर  बिठलाते  हैँ  |  उन

 को  वहां  बिठलाने  के  बाद  ठेकेदारों  का  काम  दारू  हो  जाता  है  ।  एक  दो  तीन  साल  तक

 बिल्डिंग  का  काम  रहता  है  वे  लॉग  वहां  बैठे  रहते  एक  जमाना  थ्रा वहू वह  wt

 पूरानी  जगह  छोड़कर  ala  हैं  कौर  यहां  पर  जगह  बना  ली  उनसे  wa  फिर  यह  जगह  छोड़ने

 के  लिये  क्यों  कहा  मंत्री  महोदय  at  सड़कों  पर  झाड़  लगवाना  चाहते  हैं  तो  म्यूनिसिपल

 कमेटी  वालों  से  साफ  HE  दें  कि  नगर  उसके  पास  झाड़  लगाने  वालें  को  देने  के  लिये  मकान  है  तो

 बह  पहले  उसको  मकान  दे  कौर  उसके  बाद  नौकरी  दे  ।  इसी  तरह  से  नगर  सड़कें  बनवानी

 हूँ  दिल्‍ली के श्रन्दर के  waite  होटल  की  तरह  से  बड़ी-बड़ी  बिल्डिंगें  बनवानी  हैं  तो  अपने  मजदूरों  के

 लिये  पहले  धाप  मकान  उसके  बाद  उन  को  इस  काम  के  लिये  रखिये  कौर काम  लीजिये  ।

 चूंकि आज  ऐसा  नहीं  किया  जा  रहा  है  इस  लिये  यहां  पर  सदन  के  इन्दर  इतना  विरोध  हो  रहा  है  ।

 झगर  ऐसा  किया  जायेगा  तो  जो  सब  से  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  इस  विधेयक  से  बड़ी  भारी  हानि

 होने  वाली  हि  वह  नहीं  होगी  ।  मुझे  यह  पहलू  तो  सबसे  ales  दुःख  देता  है  कि  खाने  वाले  समय  के  इन्दर

 इस  बिल  का  जो  भी  प्रभाव  पड़ेगा  ag  उन  गरीब  हरिजनों  के  ऊपर  पड़ेगा  जिन  की  आमदनी  बहुत  कम

 जिनके
 पास  गावों  में  रहने  के  लिय  जगहें  नहीं  हैं  कौर  जो  जमीदारों  के  नीचे  दबे  हुए  इस  कानून से

 उनके  घर  भी  छीने  जा  श्राप  इस  बात  को  जरा  ठंडे  दिल  से  कौर  तरह  से  नहीं  तो

 भान वत् ता
 की

 दृष्टि  से  सोच  कर  देखिये  कि  श्राखिर  वे  गरीब  हरिजन  कौर  मज़दूर कहां  कहां

 नहीं  ।

 श्राप  रिफप्यजीज को  लीजिये  ।  पाकिस्तान  से  उजड़  कर  जाये  कौर  यहां  झा  कर  नंद  ।  यहां

 जाकर बेठ  उन्हें  बिठाया  गया
 |
 उन्होंने  एक  झोपड़ी  बनाई  कौर  उनमें  से  बहुतों  को  वह

 भी  कर  दी  गई  ।
 पर  जो  गरीब  मजदूर  जिन  की  कोई  एप्रोच  नहीं  जो  दफ्तरों की  खाक

 नहीं
 छान

 सकते
 थे  ,  उन

 को  एक
 भी

 मकान  नहीं  मिला  ।  उनमें  से  बहुतों  की  ara  इतनी  है  कि  सरकार

 फा  जो  किराया  है  वह  भी  नहीं
 दे

 पाते उसका
 झगर  उन  को  मकान  दिया  जाता  है  तो  कहा  जाता  है  कि

 १२४०  ax  रु०  मदीना  ५०  रु०  मदीना है  ।  एक  आदमी जो



 =  १९५८ प्र  सरकारी  मुनादी
 कब्जाघारियों

 विधेयक

 नवल

 मुश्किल से  ६०  रु०  महीना  कमाता  है  वह  २५  ५०  रु०  किराया  कैसे  के  दे  सकता  है  ?  ag  बड़ा

 गम्भीर  seat  है  जिस  को  श्राप  को  सोचना  पड़ेगा  ।  अगर  नहीं  सोचेंगे  तो  सदन  को  यह  देखना

 कि  जरगर  ये  मजदूर  दिल्ली  छोड़  कर  चले  जागेंगे  तो  हमें  फिर  मजदूर  कहां  से  मिलेंगे
 ।  यहां पर  हम

 मजदूर  मिलेंगे  १०  रु०  रोज  पर  |  फिर  अगर  गवर्नमेंट  उनको  रखेगी  तो  वह  तभी  कर  सकेगी
 जब

 कि  उनको  मकान दे  ।  नहीं तो  यह  २  रु०  रोज  पाने  ढाई  रुपये  पाने  या
 ८०  रु०  महीनें

 पाने  वाले  लगाने  वाले  उन  को  नहीं  मिल  सकेंगे  ।

 इसलिये  म  कहना  चाहता  हूं  कि  इन  गरीब  लोगों  के  सम्बन्ध  में  श्राप  कुछ  सोचिये
 |

 जसा  में

 ने  कहा  कि  जो  साधन  सम्पन्न लोग  उन्होंने  बड़े  बड़े  मकान  बनवा  लियें  ate  wa
 भी  बिर्ल्डिगें

 खरीदते जा  रहे  ह  गाडगिल  साहब  ने  दिया  था  कि  इस  हाउस  उस  के  दूसरे  दिन

 से  उन  के  मकानों  का  बनना  शुरू  हो  उन  में  घंटों  लगनी  शुरू  हो  जिन  का  इतना  स्थायित्व

 है  जिस  का  ठिकाना नहीं  मूझे  wa  भी  सन्देह  है  कि  उन्हें  हटाया  जा  सकेगा
 ।  उन्हें  कोई  हटा

 नहीं  सकता  है  |  सरकार  भी  नहीं  हटा  सकेगी  ।  उन  को  श्राप  हटायेंगे  भी  तो  श्राप को

 बहुत  बड़ा  सरहद  लेना  पड़ेगा  ।  झाप  हटायेंगे उन  गरीब  लोगों  को  मजदूरों  उन  झाड़  लगाने

 वालों को  हटायेंगे  ।

 इसलिये  मेरा  सरकार  से  नम्र  निवेदन  है  कि  नगर  सरकार  के  इन्दर  चपरासियों  को  भरती

 जाय  तो  पहले  उन  के  रहने  का  इन्तजाम  किया  मगर  झाड़  लगाने  वाले  को  भरती  करना है

 तो  पहले  श्राप  म्यूनिसिपल  कमेटी  से  कहिये  कि  वहू  उस  के  लिये  क्वाटर का  प्रबन्ध  करे  ।  मगर  श्राप

 को  झपने  मकानों  को  बनवाना  भ्रपने  निर्माण  के  काम  को  जारी  रखना  है  तो  इस  के  पहले  कि
 श्राप उन  मकानों  को  मजदूरों  के  लिये  मकान  बनवायें  फिर  निर्माण  का  काम
 मेंने  कई  जगह  पर  देखा है  कि  Ato  पी०  डब्ल्यू०  डी०  के  मकान  बनते  तरह  तरह  के  उस  के  काम

 चलते हूँ  तो  उनके  बीच  में  मजदूरों  के  लिये  झोंपड़ियां  बना  दी  जाती  लोग  बारबार कहते  हैं  कि

 वहां  गन्दगी होती  नये  cara  क्रिएट  हो  रहे  लेकिन  उन  की  कोई  नहीं  सुनता  |  उस  यह

 कहा  जाता  है  कि  यह  यहां  के  मजदूर  तो  मेरा  यही  नम्बर  निवेदन  है  ।  में  बहुत  श्धिक समय समय

 नहीं  लेना  चाहता  लेकिन  मैँ  बहुत  ही  दुखी  हृदय  के  साथ  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उन  गरीब
 आदमियों

 का  कुछ  ख्याल  जो  न  तो  भ्र दा लत  का  दरवाज़ा  खटखटा  सकते  हैं  शौर  न  ही  श्राप के

 एस्टेट  श्राफ़िससं  के  दरवाज़े  को  खटखटा  सकते  हैं  aia ही  जिन  को  कानून  का  पता है  अर जोकि जो  कि

 सुबह  से  लेकर  शाम  तक  घोर  श्रम  करके  अपनी  रोज़ी  कमाते  ऐसा  व्यक्ति  जो  सुबह

 से  लेकर  शाम  तक  गाढ़ी  मेहनत  करके  २  रुपये  कमाता  है  उसकी  नौकरी  छूट  जाय  या  वह  ATT
 पर

 न
 जाय  तो  उसे  उस  २  रुपये  की  मजदूरी  से  भी  हाथ  धोना  पड़ेगा  कौर  उस  हालत  में  उसको

 दो  जून  पेट
 भर

 भोजन  भी  नहीं  मिल  सकेगा  शाम  को  उस  हालत  में  उसको  भूखे  पेट  सोना  पड़ेगा  ।

 इसलिए  मेरी  सरकार  से  प्रार्थना  है
 कि

 वह  इस  प्रश्न  पर  जनहित  शौर  मानवता  की  दृष्टि  से  विचार

 करे  धौर  मैं  चाहता  हू  कि  मंत्री  महोदय  जब  बोलें  तो  वे  उन  लोगों  के  लिये  ज़रूर  श्राइवासन  दें

 fat  go  चन्दा  :  निसंदेह  इस  विधेयक  से  अपेक्षा  कृत  गरीब  वर्ग  के  लोग  प्रभावित  होंगे  ।

 गद
 बको  नें  अपने  भाषणों

 े

 हारा

 पाकिस्तान के  गरीब  विस्थापित

 मल
 a



 ८  १९५८  सरकारी  भूगहादि  कब्जाघारियों का  RAR हे

 विधेयक

 हरिजनों  तथा  अन्य  गरीब  लोंगों  के  जिन्होंने  परिस्थितियों  से  विवाद  सरकारी

 भुगताती पर  झन घि कृत रूप  से  कब्जा  किया  सहानुभूति प्रगट  की  हू

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  मानवता  कौर  दयालुता  रहित  नहीं  होते

 हं  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  मुझे  भी  शरणार्थी  कहा  हूँ  निसंदेह  कछ  में  मैं  भी  शरणार्थी  हूं  ।  तथापि

 इस  विधेयक के  निर्माण से  सम्बन्धित  प्रत्येक  कवल  मेरे  ज्येष्ठ  सहयोगी  को  छोड़  करं

 शरणार्थी हूं  ।  इसलिये  we  विधेयक  से  सीधे  सम्बन्धित  ,  प्रत्येक  व्यक्ति  में  मानवता तथा  दयालुता

 की  भावना  alate  रूप  से  रही

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  कौर  श्रीमती  सुचेता  कृपा  लानी  इस  विधेयक  का  विरोध  करने  में
 उक्त  दोनों  सदस्य  विभाजन  के  च्चा  पाकिस्तान से  कराये  शरणार्थियों  की  सहायता  करने

 में  बहुत  दिलचस्पी  लेते रहे  इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में  पंडित  ठाकर  दास  ठ  कई  बार  पहले
 भी  बोल  चके  तथापि  उन  के  उचित  भाषण  में  कई  परस्पर  विरोधी  बातें  थी ं।

 अपने  भाषण  के  दौरान  में  एक  स्थान  पर  उन्होंने  कहा  कि  हम  लोगों  ने  निर्दयता  Yoooo

 रुपये  के  मूल्य  के  मकान  गिरा  दिये  ।  कछ  ही  क्षणों  के  ्  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  यदि  ad  एक

 घनी  व्यक्ति  जिसने  श्रनघिकृत  रूप  से  कब्जा  किया  हटाते  हू  मुझे  उस  से  कोई  सहानुभूति

 मुझे  भी  ऐसे  ब्यक्ति  से  जरा  भी  सहानुभूति  नहीं  हो  सकती  है  जो  कि  बिना  किसी  घ

 कार  के  अ्रनधिकृत  रूप  से  हजारों रुपये  मलय  के  मकान  खड़े  कर  सकता  है  ।  जो  व्यक्ति  हजारों

 रुपये  के  मलय  के  मकान  खड़ा  कर  सकता  है  उसे  यह  जानने  की  भी  होनी  चाहिये  कि  वह  कितना

 बड़ा  गैर  कानूनी  काम  कर  रहा  है  ।  मुझे  उन  माननीय  सदस्यों  से  पूरी  सहानुभूति  है  जो

 विस्थापित  व्यक्तियों  ,  हरिजनों  ate  मकान  बनाने  वालें  मजदूरों  की  हिमायत  में  बोले हूं  ।

 गाडगिल  द्वारा  दिये  गये  श्राइवासनों पर  बहुत  विस्तार से  कहा  गया  है  मैं  उन्हें  विस्तार  से

 लेता हूं  ।

 सैं  बता  चुका  हूं  कि  तीसरी  झ्राइवासन  समिति  ने  हमें  यह  प्रमाण  पत्र  दिया  है  कि  श्राइवासनों

 को  क्रियान्वित  किया  गया  है  |  पंडित  ठाकर  दास  भागंव  are  श्रीमती  सुचेता  कृपा लानी ने  तक

 दूसरी  समिति  के  प्रतिवेदन के  प्राकार  पर  रखे  जो  कि  सरकार  द्वारा  उन  झाइवासनों  को  क्रियान्वित

 करने  के  ढंग  पर  भ्र संतुष्ट  थी  ।  उक्त  दोनों  सदस्यों  ने  तीसरे  प्रतिवेदन  का  जिक्र  जिस  रूप  से

 किया  उसे  न्यायोचित  नहीं  कहा  जा  सकता  है  ।  उन  में  से  एक  ने  उस  पर  एक  पक्षीय  होने  का

 कौर  दूसरे  सदस्य  ने  कहा  कि  वह  गम्भीर  रता  से  विचार  करने  योग्य  प्रतिवेदन  नहीं  था  क्योंकि

 उसमें  वे  लोग  नहीं  थे  अपील  हम  लोग  थे  तीसरी  समिति  के  सभापति  विरोधी  दल  के  एक  प्रमुख  सदस्य

 राघवचारी  थे  जो  सरकार  की  कट  किया  करते  थे  ।  श्री त०  ब०  विपुल  राव

 प्रमख  साम्यवादी  सदस्य  भी  समिति  सदस्यों  में  से  थे  ।  निसंदेह  वे  मेरे  मंत्रालय  के  भ्र धि कारियों की

 इच्छा  पर  हस्ताक्षर  करन  वाले  सदस्यों  में  से  नहीं  gl  निसंदेह  उन  के  पास  इस  बात  का  प्रयाप्त  कारण

 होगा कि  वे  संसद  को  यह  बताये  कि  उन्होंने  उक्त  शभ्राइवासनों  के  सम्बन्ध  में  जांच  की  हूँ  श्र  वे
 उनके

 क्रियान्वित होने  के  ढंग  से  संतुष्ट ह्

 प्रश्न  यह  होता  हैं  कि  यदि  सरकार  इन  को  क्रियान्वित  करना  चाहती  है  तो
 इन

 आश्वासनों को  विधि  के  मसविदे में  ही  सन्निहित  क्यों  नहीं  किया  जाता  श्री  गाडगिल नें  भी
 शआइवासन  देते  समय  इन्हें वि  घि  में  शामिल नहीं  किया  इस  विधेयक  पर  रखें  गये  विभिन्न  संशोधनों
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 निष्कासन )  विधेयक

 प्रतीत  तू  चन्दा  ]-

 पर  बोलते  हुए  भूतपूर्व  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  श्री  ert  सिंह  ने  इन  को  विधि
 के  मशविरे

 में  शामिल  न  करने  का  कारण  ae  बताया  था  कि  हम  सरकारी  भूप्रहादि  से  श्रेणीकृत

 नारियों
 को  शीघ्रता  से  निकालना चाहते  ्  इन  श्राइवासनों को को  विधेयक

 की
 भाषा  के

 दीर
 रख

 देन ेसे  वह  उद्देश्य  aia  सरकारी  भूमि  पर  शीघ्रता  पूर्वक  कब्जा  करना--ही  पराजित  हो

 जायेगा  ।  उक्त  ग्राइवासनों  को  संविधि  में  शामिल  न  करने  के  जो  कारण  श्री  गाडगिल  ने  दिये  थे  या

 जो  कारण  सरदार  श्री  स्वर्ण  सिंह  ने  दिये  थे  उन्हीं  कारणों  से  हम  भी  इन  श्राशवासनों को  विधेयक
 में

 शामिल  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 मैं  ने  कहा  था  कि  वे  हजारों  व्यतीत  जो  गाडगिल  wTRaTaatl  के  santa  आतें  हैं  कभी  तक  भली

 प्रकार से  बसाये  नहीं  जा  सके  उन्होंने  इसका  यह  ws  लगाया  है  कि  स्वयं  मंत्री  जी  की  बातों  से

 यह  ज्ञात  होता  हू  कि  भ्राइवासनों को  क्रियान्वित  नहीं  किया गया  है  ।  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  जिस

 व्यक्ति
 को  भी  हम  ने  सरकारी  भूमि  से  बेदखल  किया  उनकी  बेदखली  बिना  उनको  वैकल्पिक  स्थान

 दिये  बिना  नहीं  की  गई  ।  अब  मैं  विस्तार  से  ag  बताऊंगा कि  गाडगिल  झ्राइ्वासनों को  किस  प्रकार
 क्रियान्वित किया  गया  ।

 गाडगिल  श्राइवासनों के  श्रन्तगंत  १४  अगस्त  Reo F के  पुर्व  पाकिस्तान a  जाये हुए  धरणा थी

 md  ३१  दिसम्बर  PEYo  तक  खाने  वाले  झरणा्थियों को  नोटिस  दिया  जाना  था

 ये  झ्राइवासन १४  अगस्त  ee ©  से  पूर्व  वाले  शरणार्थियों  पर  लागू  होते  थे  ।  तब  तक
 २७७००  व्यक्तियों  को  बेदखल  किया  उन्हें  प्राय  स्थान  पर  बसाया  गया  ।  इन  में  से  वास्तव

 में  RoXoo  व्यक्ति  ही  गाडगिल  शझ्राइवासनों के  अन्तर्गत  ७२००  व्यक्तियों को  केवल

 मानवता के  वशीभूत हो  कर  वैकल्पिक स्थान  दिया  गया  ।  माननीय  सदस्यों  का  यह  कहना किं
 अधिकारी लोग  सरकार  द्वारा  किये  गये  श्राइवासनों की  अवहेलना  कर  रहे  गलत  है  ।  यदि
 कारियों  द्वारा  की  गई  अवहेलना  का  कोई  विशिष्ट  मामला  हमारे  सम्मुख  लाया  जायेगा  तो  हम
 निसंदेह  इस  बात  की  जांच  करेंगे  कि  सरकार  के  आदेशों  का  अधिकारियों  द्वारा  उपयुक्त  रूप  से  पालन
 at  |  यह  पूछा  गया  है  कि  उक्त  व्यक्तियों  में  कितने  व्यवित  भ्रनुसूचित  जातियों  के  थे

 ।

 इस  समय  मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  भ्रांकड़े नहीं  हैं  ।

 श्री  गाडगिल  द्वारा  दिये  गये  आश्वासनों  में  एक  महत्वपूर्ण  श्रीनिवासन  इस  प्रकार
 कि  जिस

 व्यक्ति  का  मकान  गिराया  जायेगा  उसे  पुनर्वास के  लिये  धन  या  निर्माण  सामग्री  के  रूप  में  प्रसाद

 झंनुदान  दिया  जायेगा  ।  यह  राशि  पुनर्वास  परिस्थितियों  पर  विचार करते  हुए
 निश्चित

 ~
 इस  के  श्रन्तगंत  नकद  २४,७८,४५९ रुपये  अनुदान  के  रूप  में

 दिये जा  aes  |  नयी  जगह  बनाये  गये  मकानों  के  लिये  2,EX,520 VIF १०  रुपये  इमारती सामान  के
 रूप  में  ३,२९,४१४  रुपये  दिये

 जा  चुक  ऐसे  लोगों  को  भी  जो  गाडगिल  श्राश्वासनों  के  अन्तरगत

 नहीं  जाते  थे  वित्तीय  सहायता  दी  गई  हूँ  ।  जहां  तक  किराये की  छूट  तथा  क्षति का  सम्बन्ध

 HATE  Revs
 के  पूर्वे  की  बकाया  बहे-खाते में  डाल  दी  गयी  है  ।  ३१ अगस्त  REE R के  qa

 की  बकाया  राशि  के  सम्बन्ध  भें  यह  श्राइवासन  दिया  गया  है  कि  मामले  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार

 किया  जायेगा  तथा  संकटग्रस्त  मामलों  में  सहायता  दी  जायेगी  |  तथापि  हम  ने  ३१  दिसम्बर  VEX
 तक

 की  सारी  राशि  बहे-खाते  में  डाल
 दी  gi  यह  राशि  २०  लाख  रुपये से  ऊपर  इस

 प्रकार  हमने  गाडगिल  भ्राइवासनों को  क्रियान्वित किया  निसंदेह  भ्र भी  हजारों  व्यक्तियों
 का  पनर्वास थि  करना  इस  से  हमारी  सचाई  dt  प्रकट  द्भांति  हूँ  ।

 विधि  के  भ्र घिन  हम  उन्हें  aaa
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 कर  सकते थे  ।  तथापि हमने  उन्हें  केवल इस  कारण  बेदखल  नहीं  किया  कि  उनके  लिये  भ्र भी

 व्यवस्थित  स्थान  उपलब्ध नहीं  हो  सके  है  1

 wa  मैं  उन  विभिन्न  वक्तव्यों  को  लूंगा  जो  कि  विशेष  मामलों  के  सम्बन्ध  में  कहे  गये  पंडित

 ठाकर  दास  भागंव  ने  गेट  क्षेत्र  की  बात  की  कौर  कहा  है  कि  यहां  लोगों  की  भूमि  को  १०,  १४

 रुपय  प्रति  गज  के  हिसाब  से  जीत  किया  गया  कौर  यही  भूमि  बाद  में  बड़ी-बड़ी कीमतों  पर  बेची  गयी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  यह  है  कि  यहां  जो  भी  भूमि  बेची  गई  है  वह  नजूल  की  थी  अथवा  सरकार
 थी  ।  यह  न  तो  किसी  से  खरीदी  गयी  थी  कौर  न  ही  जीत  की  गयी  थी  ।  नगर  की  चहारदीवारी को
 गिराने  से  सरकार  को  कुमारी  भूमि  भी  उपलब्ध  हो  गयी  थी  ।  वैसे  मैं  इसे  गिराना  ठीक  नहीं

 परन्तु  दीवार  गिराने  गौर  पुरानी  दिल्‍ली  के  नालों  को  पाट  देने  से  कूछ  भूमि  उपलब्ध  हुई  है  ।

 इसी  भूमि
 को  बेचा  गया  इस क्षेत्र की  गन्दी  बस्तियों को  साफ  करने  के  लिए  हम  ने  कुछ

 दादों को  भी  जीत कर  लिया  है  परन्तु  चूंकि  इन  लोगों  को  इस  के  बदले  में  देने  के  लिए  प्रभी  स्थान

 व्यवस्था नहीं  हो  सकी  इसलिये  wait तक  वहां  से  किसी  भी  परिवार  को  निकाला  नहीं  गया  है  ।

 विकसित  क्षेत्र  ज्यों  ही  उपलब्ध  हम  इन  लोगों  को  वहां भेज  देंगे  ।

 एक  प्राय  माननीय  सदस्य  ने  झ्राह्मता  ५  का  उल्लेख  करते  हुये  कहा  कि  वहां  प्रभी

 विनियमन नहीं  किया  गया  इसका  कारण  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  योजना  नहीं  बन

 पाई  यहां  बने  पक्के  मकानों  को  वेसे  ही  रहने  दिया  जायेगा  ।  योजना  से  काफी  परिवर्तन

 करना  होगा  |  सड़कों  इत्यादि  को  ब्रलक ल ऋ  बदलना  क्षेत्र  की  लगभग  सम्पूर्ण  योजना  को

 बदलना  पड़ेंगी  ।  काफी  समय  लगेगा  |  इस  लिए  weal  यहाँ  विनियमन  नहीं  किया  जा  सका  ।  यह

 भी  बात  थी  कि  गाडगिल  श्राइवासनों  को  पूरा  करने  क  लिए  कई  इमारतों  को  बचाना  भी

 इसी  प्रकार  पूसा  रोड़  का  उल्लेख  हुआ है  ।  गाडगिल  श्रीनिवासन के  अनुसार  इन  में  ११  पक्की

 इमारतें  ऐसी  हैं  जिन  को  बचाना  है  ।  ये  लोग  यहीं  रहना  चाहते  हैं  ।  इमारतें  पूसा  रोड़  झर

 समाज  क  चौराहे पर  स्थित  हैं  ।  यातायात के  कारणों  से  उन्हें  गिराना  पड़ेगा  कौर  गाडगिल

 झादवासनों
 के  अनुसार  उन्हें  झंडेवाला में  स्थान  देने  की  पेशकश  की  गयी  जो  कि  इस  समय  नगर

 का  सब  से  उत्तम नया  क्षेत्र  क्योंकि  यहां  भूमि  बिना  किसी  हानि-लाभ के  आधार पर  दी

 इस  लिये  ये  बाजार  दर  से  काफी  सस्ती  होंगी  ।  परन्तु  यह  लोग  वहीं  रहने  के  लिये  हट  कर  रहे  हैं  ।

 गत  बार  पुराने  किले का  मैंने  उल्लेख  किया  था  |  शायद  माननीय  सदस्य  श्री  बमन  यह

 पूछा  था  कि  उन्हें  वहां  ही  क्यों  नहीं  रहने  दिया  जाता ।  पुराना  किला  हमारे  लिये  एक  महत्व की

 ऐतिहासिक  संरक्षित  भवन है  ।  हालात प्रभावित  हीकर  PeVE—WG

 में  प्रथमबार  सरकार  ने  पाकिस्तान  जाने  वाले  मुस्लिम  शरणार्थियों  को  वहां  रहने  की  प्राज्ञा दे
 दी  थी  ।  उसके  परिचित  पाकिस्तान  से  art  दारणार्थी  उसमें  बसाये  गये  |

 क्योंकि  उस  समय

 इसके  सिवा  कुछ  किया  ही  नहीं  जा  सकता था  ।  एक  ऐतिहासिक  यादगार  होने के  कारण

 शरणार्थी लोगों  को  स्थायी  रूप  में  वहां  नहीं  रखा  जा  सकता ।  लाजपत कालकाजी

 झर
 मालवीय

 नगर  में  बने  मकान  पुराने  कीलें  के  लोगों  के  लिये  सुरक्षित  रख  लिये  गये थे  |  इन
 मकानों

 के  प्रतिनिधियों  की  इच्छा यह  थी  कि  उनके  लिये  रक्षित  मकानों  के  अतिरिक्त  इन  तीनों
 यों

 के
 ४००

 छोटे  मकान  जो  कि  लाजपत  नगर  में  जिन  पर  किं  ee  विस्थापित लोगों  ने  अनधिकृत

 कब्जा
 कर

 लिया  वे  भी  दे  दिये  जायें  ।  यह  बात  मान  ली  गयी  थी  ।  परन्तु इस  पर  भी  पुराने
 किले

 के
 लोगों  की  कौर से  इसका  कोई  उत्साहजनक प्रभाव  नहीं  दिखाई  दिया  ।  केवल  ee
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 {at  कु०

 वारों  ने  विभिन्न  पुनर्वास  बस्तियों  में  बने  हुए  ware  स्वीकार किये  फिर  ११३  परिवारों  ने  सस्ते

 छोटे  मकानों  में  जाना  स्वीकार  किया ।  बने  हुए  मकानों  में  तो  rey  परिवार  चले  गये  पर  सस्ते

 मकानों  में  केवल  १९  परिवार  जा  सके  क्योंकि  इन  सस्ते  मकानों  पर  प्रत्  शरणार्थी  Haha रूप

 में  काबिज थे  ।  जितने  मकान  बनाये गये  वे  तो  सब  दिये  जा  चुके  जिन  लोगों
 को  इन

 सस्ते  मकानों  का  कब्जा  नहीं  मिल  उन्हें  लाजपत  नगर  में  छोटे  प्लाट  देने  की  कोशिश
 की  गयी हू  |

 ये  प्लाट  वहां  से  कुछ  भ्रमित  दूरी  पर  नहीं  हैं  ।  साथ  ही  यह  स्थान  विस्थापितों  की  सब  से  बड़ी  बस्ती

 है  भ्र ौर  यहां  भ्र स्प ताल  तथा  प्रत्य  नागरिक  सुविधायें  भी  उपलब्ध  हैँ  ।  केवल  eve  परिवारों

 ने  इन  छोटे  प्लाटों  को  स्वीकार  किया  है  कौर  उन्हें  यहां  मकान  बनाने  के  लिये  |:  मास  का  समय  दिया

 गया है  बाकी  परिवारों  ने  कभी  तक  इन  प्लाटों  को  लेने  के  बारे  में  अपनी  अनुमति  नहीं दी  है  ।

 शर  वे  बने  हुए  मकान  की  मांग  पर  ही  जोर दे  रहे  हें  ।  पर  बने  हुए  मकान  कब  उपलब्ध

 हैं  नही ं।

 पुराने  किले  की  वास्तविक  स्थिति  यह  है  :  कुल  परिवार  संख्या  ६८९  जिन  लोगों ने  बने

 हुए  मकान  स्वीकार  कर  लिये  हें  प्रौर व  वहां  चले  गये  उनकी  संख्या  १३५  है  ।  जिन  लोगों  ने  १००

 गज़  के  छोटे  प्लाट  लाजपत  नगर  में  स्वीकार  कर  लिये  उनकी  संख्या  १७७  प्रौढ़  इस  दिदा  में  लम्बित

 मामले  १३  हैं  ।  जिन  परिवारों  को  प्लाट  दिये  गये  कौर  उन्होंने  स्वीकार  नहीं  किया  उनकी  संख्या  ३४७

 gl  मेरा  निवेदन  है  कि  दुःख  की  बात  है  कि  ये  लाग  इतनी  महत्व  पूर्ण  ऐतिहासिक  यादगारी  इमारत

 सवाली ही  नहीं  कर  जब  कि  उन्हें  बदले  में  स्थान  दिया  जा  रहा  है  |

 भ्र  स०  स०  बनों  :  पुराने  किले  में  रहने  वाले  लोगों  का  भी  अपना  दृण्टिकोप्प

 यदि  मुझे  समय  दिया  जाये  तो  में  उसे  बता  सकता  हूं  ।

 गधी  after  go  चन्दा  :  ऐसा  नहीं  हो  सकता  ।  श्री  अचिन्त राम  ने  कहा  कि  मेंने  विधेय

 को प्रस्तुत करते  समय  wad  प्राथमिक  विचारों  में  यह  प्रकट  किया था  कि  ११०००  लोगों  ने

 ३४७  एकड़  नजूल  की  भूमि  पर  कब्जा  कर  रखा  है  ।  उन्होंने  शायद  यह  समझा  कि  इस  प्रकार  पड़

 हुये  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  यही  है  ae  उन्होंने  कहा  कि  यह  अवस्था  है  तो  हमें  प्रगति  योजनायें
 इस  ढंग  से  बनानी  चाहिये  कि  ११०००  लोगों  के  लिये  भी  व्यवस्था  की  जा  सके ।  पर  यह  ११०००

 की  संख्या तो  केवल  नजूल  की  भूमि  पर  रहने  वाले  लोगों  की  ही  नयी  दिल्‍ली

 न  बताया  है  कि  €  ४०६  अ्रनघिकृत  मकान  सनौर  उत्तम  e000  लोग

 हें  |  Wa  प्रश्न  यह  है  कि  केवल  नयी  दिल्‍ली  नगरपालिका  की  सीमा के  ५००००  लोगों के

 लिये  क्या  व्यवस्था की  जाये  ।  इसलिये  प्रदान  हो  सकता  है  कि  आखिर  सरकार  क्या  करने  का  विचार

 कर  रही है  ?  में  संक्षेप  से  बताऊंगा  कि  आखिर  इस  कठिन  समस्या  के  लिये  सरकार  ने  तक

 किया  केवल  दिल्‍ली  में  गन्दी  बस्तियों  साफ  करने  के  लिये  बहुत  कुद
 किया गया  है  |  अमृतकौर  पुरी  में  हमने  एक-एक  कमरे के  दो  मंजिलें  २४०  मकान  बनवाये

 ह  इस  पर  ७
 ६  लाख  रुपया

 खच
 हुजरा  है

 ।  किलो खेरी में  ge  लाख  की  लागत से  ३९६

 मकान  बनाये  गये  इतनी ही  लागत
 के  इतने

 ही
 अन्य  मकान  यहीं  पर  तैयार  हो  रहे  हैं

 ।  इसी
 किलोखेरी

 में  ४६  दुकानें  इन  दुकानो ंके  ऊपर  ४२  रहने  के  फ्लैट  इमारतें  अभी

 वन
 री  है

 प्रौढ़
 इस

 पर
 र

 लाख
 २७

 हजार  का  खच  TAT
 झिलमिल

 तहीरपुर में में  एक  कमरे  के  _

 मूल  भंप्रेजी में
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 kee  मकान  पूरे  हो  चुके  हैं  ।  इन  पर  ३४५  लाख  खं  प्राया  है  ।  यहीं पर  क्रय  विक्रय
 के  ३४

 केन्द्र भी  जो  कि  पूर्ण  हो  चुके  हैँ  परन्तु  मुझे  उनकी  लागत  का  पता  नहीं  है  ।  लाग  पदम

 चन्द  मंड वाला  राड  और  काला  विराम  योजना में  २८८  मकान  बनाये  जा  रहे  इस  पर

 29.%3  लाख  बच  का  अन्दाजा  है  ।  wat  श्रीमती  कृपा लानी इन  बस्तियों  में  नौकरी लोगों

 की  अवस्था  के  बारे  मं  पूछ  रही  थीं  ।  इत्यादि  ऐसे  लोग  जो  कॉफी  बहुमूल्य  सेवा

 करते  हैं  परन्तु उनके  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  हम  घरेलू  नौकरों  ,  घोड़ियों

 मोतियों  |  मेहतरों के  लिये  एक-एक कमरे  के  मती  मुख्य  विनय  पूर्वी

 विनय  नगर  तथा  अन्य  बहुत  सी  बस्तियो ंमें  २७२  बनाये जा  इन  पर ६.  €७  लाख

 खच  का  अन्दाजा है  ।  गन्दी  बस्तियों  में  रहने  बालों के  लियें  पटेल  नगर  में  Yoo  मकान

 बनाये जा  रहे  हैं  इन  पर
 ७.६

 लाख  खर्चा  झ्रायेंगा  |  Xo  एकड़  भूमि  atta  को

 जा  रही  aie  उसका  समुचित  विकास  किया  ताकि
 गन्दी

 बस्तियों  के  निवासी

 यहां  पर  स्वीकृत  योजना  के  निसार  अपने  मकान सकें  |

 इस  के  जामा  मस्जिद  के  क्षेत्र  को  साफ  किया  जा  रहा है  ।  यह  योजना

 स्वीकृत हो  चकी  है  प्रौर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  अपना  कार्य  आरम्भ करने  के  लिये  कह  दिया

 गया  है  ।  वास्तविक  अवस्था  यह  है  कि  कानून  के  होते  हुए  भी  हमने  किसी  भी  व्यक्ति  को  बदले

 में  जगह  दिये  बिना  बेदखल  नहीं  किया है  ।  श्रीमती  पा लान  नें  सख्ती  के  एक  मामले  का  उल्लेख

 किया  कि  एक  ऐसी  की  झोंपड़ी  गिरा  दी  जिसकी  गोद में  २०  दिन का  बच्चा था  प्रौढ़

 उस  पर  भारी  वर्षा  हो  रही  थी  ।  यह  सख्ती  की  बात  दिखाई  देती  है  परन्तु  वास्तविकता

 यह  है  कि  झोंपड़ी  गिराने  वालों  को  यह  तो  नहीं  पता  था  कि  झोंपड़ी  गिराने  के  दो  दिन  cera

 भारी  वर्षा  होगी  ।  जहां भी  अनाधिकृत  इमारतें  वहां  पालिका  के  प्राधिकारियों ने

 कार्यवाही कर  के  उन्हें  गिराया  है  झर  जिस  कानन  परे  हम  इस  समय  चर्चा  कर  रहे  इसका  उससे

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।  पंजाब  उच्च  न्यायालय के  निਂ  य  के  पश्चात  हमने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।

 परन्तु  इस  संसद  ने  कुछ  शर  भी  कानून  बनाये  जिनका  उल्लेख  जरूरी  है  ।

 दिल्‍ली  नगरपालिका  निगम  अ्रविनियम  के  अन्तर्गत  श्रावित  सड़कों  अ्रथवा  गलियों  के  विस्तार

 श्र  सुधार  के  लिये  किसी भी  इमारत  को  गिराने  का  area  दे  सकता  है  ,  चाट्टेवह  स्वीकृति  से  ही

 कयों न  बती  हो  ।  खतरनाक  हालात  में  पड़ी  इमारतों  को  भी  वह  गिराने  का  आदेश  दे  सकता है  ।

 भ्र स्वस्थ  हालात  में  पड़ी  इमारतों  को  भी  गिराया  जा  सकता है  ।  नालियों अथवा  रोशनदान ों  का

 उपयुक्त  प्रबन्ध  न  होने  के  कारण  ग्रोवर  मानवीय  श्वास  के  अयोग्य  इमारतों  को  भी  गिराने  की  प्राज्ञा

 देना  Haag  के  अधिकारों में  है  ।  घरों  ग्रोवर  झोपड़ों  को  भी  गिराया  ना  सकता  है  ।

 गन्दी  बस्तियों  की  सफाई  भ्र धि नियम  ae G4  के  भ्रन्तर्गत  मुख्य  area  मानवीय  प्रवास

 के  अ्रयोग्य  इमारतों  को  गिरवा  सकता  है  ।  दिल्‍ली  विकास  अधिनियम  2eyxy  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकार  बिना  समुचित  ५ श्रनमति के के  बनाये  गये  किसी  भी  मकान  को  गिराਂ  सकती

 है  चाहेवह  विकसित  क्षेत्र  में  ही  क्यों  इन  अधिनियमों  में  गाडगिल  झ्राइवासन  कहीं  भी  नहीं
 |

 नगरपालिका
 प्राधिकारों  शौर  दिल्‍ली  प्रशासन  प्रधिकारों के  पासਂ  यह  सभी  प्रकार  के

 कार है  इसलिये  यदि  किसी  अनधिकृत  -  तौर  पर  बनाई  गयी  इमारत  को  गिरा  दिया  जाय  तो

 भ्रापको  हमें  जिम्मेदार  नहीं  चाहिये  ...  पंजाब
 उच्च  न्यायालय  के  निर्णय के  बाद  इस

 कानन
 के  अंतगर्त हमने  कोई  कार्यवाही  की  ही  नहीं है  ।

 185(A)



 ३४५८८  सरकारी  भूगृहादि  कब्जाघारियों  ८  १६५८

 निष्कासन )  विधेयक

 अनिल  क०

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  जीत  सिंह  सरहदी  नें  श्री  खन्ना  के  श्राइवासनों  का  उल्लेख  किया  है  ।

 मंत्री  महोदय  ने  श्रबिकारियों  को  इन  आश्वासनों  को  कार्यान्वित  करने  के  area  दिये  हैं  ।  जैसे

 गाडगिल  शझ्राइवासतों  को  प्रा  किया  जायेगा  उसी  प्रकार  खन्ना  प्रावधानों  को  एक  विशेष  प्रकार

 की  सदस्यों  के  सम्बन्ध  पुरा  किया  जायेगा  ।

 श्री  वाजपेयी  वे  सम्पदा  अधिकारियों  के  सम्बन्ध  में  कहा  हूँ  कि  वह  कार्यपालिक  अधिकारी

 पर  जरूरी नहीं  कि  वह  कानून  का  भी  ज्ञाता  हो  ।  इसलिए  कानून के  सूक्ष्म  मामलों  को  वह
 कसे

 हल  करेगा  ।  राजस्व  के  मामलों को  तय  करने  वाले  तहसीलदारों  की  भी  कानूनी  जानकारी

 नहीं  होती  दौर  नही  उनका  कोई  कानूनी  प्रशिक्षण  होता  ।  परन्तु  मैं  तो  अपनी  कठिनाई  प्रकट

 कर  चुका हूं  प्रौर  स्पष्ट  कर  चुका  हूं  कि  यह  सम्पदा  अधिकारी  इस  निष्कासन  अधिनियम  के  लिए  ही

 विजेश
 तौर  पर  नियुक्त  नहीं  किये  जा  रहे  यदि यह  होता  तो

 हम  यह  स्पष्ट  झ्राइवासन  देते  कि

 केवल  न्यायिक  अथवा  कानूनी  ज्ञान  वाले  लोग  ही  इस  पद  पर  रखे  यह  तो  सरकारी

 सम्पत्ति  के  प्रबन्धक  होंगे  ।  पौर  ते  वर्तमान  समय  में  भी  यही  काम  कर  रहे
 केवल

 उस  समय  जब
 कि  निष्कासन  का  प्रश्न  होगा  तो  प्रत्येक  व्यक्ति  को  अधिकार  देते  के  स्थान  पर  कानून  को  कार्यान्वित

 करने  की  जिम्मेदारी  उसी  पर  डाली  जायेगी  ।

 paso  ल०  पाटिल  (  :  इस  ग्र विनियम  को  कार्यान्वित  करने के  लिये  कितने

 अधिकारी  अपेक्षित  होंगे  ?  शौर  कया  सम्पदा  अधिकारी  के  पद  पर  कानू  ग  योग्यताओं  के  लोगों को

 नियुक्त  करना  सरकार  क  लिए  असम्भव  होगा  |

 श्री  क़तील  go  चन्दा  :  सम्पदा  ग्र धि कारियों  की  संख्या  बहुत  अधिक  नहीं  है  ।  भारत

 सरकार की  सम्पत्ति  तो  fears  क्षेत्रों  में  ही  है  ।  वैसे तो  थोड़ी  बहुत  सब  स्थानों  पर  परन्तु

 fasta:  यह  बम्बई  कौर  कलकत्ता  जैसे  नगरों  के  आस  पास  है  |  इन  में  बहुत  सी

 सम्पत्ति  जिस  पर  प्रतिकृति  कब्जा  है  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  उनके  लिए  अपने  संगठन  से

 न्यायिक  भ्र विकारी  नियुक्त  करना  का  न  इसलिए  हम  इस  सम्बन्ध  में  कोई  झ्राइवासन  नहीं  दे

 सकते  |  परन्तु  जैसे  मैं  ने  कहा  कि  यह  सम्पदा  अधिकारी  प्रतिदिन  सरकारी  सम्पत्ति  के  कामों  में  ही

 रहते  और  भ्रनुभव से  ही  उन  में  इतना  क  ज्ञान  होता  है  कि  वे  कानून  की  सूक्ष्म  बातों  को

 भी  समझ  लेने  इस  लिए  विधि-मंत्री ने  ठीक  ही  कहा है  कि  इस  से  न्याय  प्राप्त  करने  में  कोई

 कठिनाई  नहीं  ara  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इसे  बड़ा  कड़ा  विधेयक  कहा  है  कौर  मत  प्रकट  किया  है  कि  यह
 अमानवीय  है

 जीत  सिह  सरहदी  :  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  पुनर्वास
 अधिनियम की  घारा  १६  के  seta  निष्क्रिय  सम्पत्ति  से  निष्कासन  की  व्यवस्था है  ।  निष्क्रिय

 सम्पत्ति भी  सरकारी  सम्पत्ति  इसलिए  इस  विधेयक  की  क्या  आवश्यकता है  ?

 pat  afer  go  हिन्दीक
 यह  एक  ही  उदाहरण  नहीं  कई  ऐसे  मामले  है  जहां  कि

 एक  ही  मामले  की  व्यवस्था करने  वाले  कई  कानून  होते हैं  ।  निष्कासन के  सम्बन्ध  में  साधारण
 देश

 का  कानून भी  हम  चाहें  तो  उसके  अन्तर्गत  कार्यवाही  कर  सकते  हैं  परन्तु  इस
 के

 अतिरिक्त

 मूल  wait  में



 ८  १९५८  सरकारी  भूगृहादि  कब्जा धारियों  का  राष्

 निष्कासन )  विधेयक

 हम  इस  विधान  का  निर्माण कर  रहे है  इसी  प्रकार  पुनर्वास  प्रीमियम  की  धारा  ge  में  भी

 निष्कासन  की  feats  प्रकार  की  व्यवस्था  है  परन्तु  मेरे  विचार  में  वे  नियम  कुछ  कड़े  ह  प्रकार  के

 नियम  सरकार  जिसे  चाहे  प्रयोग  में  ला  सकती है  ।  सरकारी  कर्मचारी  भ्रष्टाचार  ग्र धि नियम

 १९४७  अथवा  Rowe  में  बना  है  ,  परन्तु  इसका  यह  प्रथा  नहीं  है  कि  सरकारी  कमेंचा रयों  के  भ्रष्टाचार

 के  लिये  देश  का  साधारण  कानून  नहीं  है  ।  यह  नहीं  कि  यह  विधान  कौर  सरदार  भ्रमित सिंह  सरहदी
 द्वारा  उल्लेखित  कानून  एक  दूसरे  के  विरोधी  विशेष  विधान  तो  किसी  कार्य  को  तीव्रता  से  करने

 के  लिए  निर्माण किया  जाता  है  ग्रोवर  जो  बातें  साधारण  विधि के  उपबन्धों  में  नहीं  वे  इस  में

 जाती  श्र  भारत  भर  में  जो  भी  सम्पति  भारत  सरकार  की  वहू  इसक  अन्तरगत  जाती

 है  ।

 जहां  तक  इस  विधेयक के  कड़े  otc  मानवीय  होने  का  सम्बन्ध  है  ,  यह  संसद्‌  दवारा  पहले

 नियमित  विधान  से  बहुत  ही  नमं  है  ।  इस  में  सम्बद्ध  व्यक्ति  को  नोटिस  देने  की  व्यवस्था  सबूत

 प्रस्तुत  किये  जा  सकते  हैं  ।  एक  feats  far  सम्पदा  अधिकारी  अपना  निर्णय  देगा  और  फिर  ७»

 सामान्य  विधि  अनुसार  कार्यवाही  होगी  ।  जिला  न्यायाधीश  उस  निर्णय  का  पुनरीक्षण  कर  सकता

 है  ।  पुराने  विधान  के  अनुसार  कानून  भंग  करने  वाले  पर  हजार  पया  जुर्माने  की  व्यवस्था

 परन्तु अब  वहू  भी  हटा  दी  गयी  wa:  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  विधेयक  बिलकुल ठीक  है  ।  संयुक्त
 ~

 समिति  a  विचार  कर  जो  सिफारिशें की  उन्हें  ही  इसका  आधार  बनाया  गया  ।  राज्य

 सभा  में  हमने  साम्यवादी  सदस्य  का  संशोधन  भी  स्वीकार  कर  लिया  है  क्योंकि  उस  में

 कुछ  वजन  था  ।  हम  इन न भूगहादि को कोई को  कोई  व्यापारिक  उद्देश्यों  से  तो  वापिस  नहीं  ले  रहे  उसे  श्राम
 जनता  के  भले  के  लिये  ही  प्रयोग  में  लाया  जायेगा  ।  इस  से  किसी  को  व्यक्तिगत  रूप  में  लाभ  नहीं  होगा

 मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  प्रावव्यक  afters  दिये  जाने  इसके  लिए  इस  विधेयक  को  स्वीकार

 किया  जाना  ब्रावश्यक  है  ।

 महोदय  प्रदान  यह  है

 सरकारी  भू-गहिरी  से  अ्रनिधिकृत  कब्ज्ाघारियों  के  निष्कासन  तथा  कुछ  तत्संबंधी

 मामलों का  उपबन्ध करने  वाले  विधेयक राज्य  सरकार सभा  द्वारा  पारित रूप

 विचार किया  जाय

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 महोदय
 :

 अरब  खण्डवार  चर्चा  होगी  ।  खंड  २  पर  कुछ  संशोधन

 श्रीधर  के०  देव  (  कालाहांडी  :
 मैं  झपना  संशोधन  संख्या  ५६  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 यह  बहुत  झ्रावस्यक  हो  गया  है  कि  विस्थापित  व्यवसायों  की  परिभाषा  दी  जाये  कौर

 विधेयक  का  क्षेत्र  इतना  बढ़ा  जाये  जिस  से  इस  में

 भिलाई  कौर  दुर्गापुर  तथा  कुछ  अन्य  क्षेत्र  शामिल  हो  जो  सरकार ert
 विभिन्न

 विकास  कार्यों  के  लिये  जीत
 किः  जा  रहे  अर्थात  हिरासत  क्षेत्र

 ज़मीनें  कोई  बारह  साल  हुए  जब्त कर  ली  गई  थी  are  कभी तक  उनका  प्रतिकर  नहीं

 दिया  गया  है  ?
 मैं  चाहता  हूं  कि  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  इस  कानून  में  स्पष्ट

 रूप  से  उपबन्ध  किया  जाये  |

 मूल  अंग्रजी  में



 WE  सरकारी  भाग  शादी  कब्जाधारियों  का  ८  eas

 निष्कासन  )  विधेयक्र

 श्री  बाल्मीकी  :  सभापति  जी में  अपना  संशोधन  संख्या  ५७  प्रस्तुत  करता  ह

 अभी  जब  माननीय  मंत्री  जो  बोल  रहे  थे  तो  उन्होंने  फिर  कुछ  ऐस्योरेन्स  दिये

 डिस्प्लेस्ड  पर्सन्स  के  बारे  लेकिन
 हरिजनों

 श्र  बिल्डिंग  लेबरसें  के  बारे  में  कोई

 इस  तरह  का  एऐश्योरेन्श  वह  नहीं दे सके  +  यह  बात  जरूर
 g

 कि  जहां  तक  हरिजनों  का  ताल्लुक

 वे  पुरातन  काल के  शरणार्थी  पुरुषार्थी  हम  यह  मानते हैं  कि  हमारे  रिफ्यूजी  भाइयों  नें  देवा

 के  खातिर जो  कष्ट  झेले  हैं  उन्हें हम  न  भूलें  ग्रोवर  वह  wa  जिस  बरी  हालत  में  है  उस  में  न॑  उन  सें

 हमारी  इस  प्रकार  की  सिपाही  हूँ  ।

 [ sit  बमन  पीठासीन  हुए

 लेकिन  जहां तक  हरिजनों का  ताल्लुक है  उन  की  दशा  उन  से  भी  बद  तर  है  प्रौर  जितना  ध्यान

 रिफ्यूजी  भाइयों  की  तरफ  दिया  गया
 है  ,  उन  हरिजनों  की  तरफ  उतना  नहीं  दिया  गया  है  ।  इस लिये

 मैं  ने यह  कहा है  कि  उन  के  मकानों  को  गिरान ेके  लिये  जिस  तरह  से  पुलिस के  स्क्वैश ड  अर
 अथारिटीज

 चलती  उस  से  ऐसा  मालूम  पड़ता हँ  जैसे  कोई  मैक्डेनियल  पीरियड  का  हमला  zi  रहा  हैं
 में  इस

 तरह  क
 हमलों  का  जोर  दार  शब्दों  मूं  विरोध  करता  में  चाहता हूं  कि  हम  इस  को  देखें  कि  हमार

 यहां  भारत  सेवक  समाज  हरिजन  सेवा  संघ  हम  लोग  जो  हरिजनों  की
 सेवा  करते  उन  से

 सलाह  करके  कोई  काम  किया  जाये  ।  में  तो  चाहता हूं  कि  उन  लोगों  के  मकानों  को  गिराया  न  जाये

 बल्कि  एक  खास  पालिसी  बना  कर  रारकार  उन  के  मकानों  का  कराये  कि  उन  के  मकान  इस  तरह

 के  हें  रन उन  से  बेहतर  बनायें  ।  इस  के  लिये  क्या  किया  इस के  में ने  शरीर  भ्रम ंड
 कमेन्ट  दिया  जिस  पर  में  बाद  में  लेकिन  मेरा  विचार  है  कि  माननीय .  मंत्री  को

 याद  रक्खें  कि  इस  बिल  के  पास  हो  जानें  के  बाबजूद  भी  चूंकि उन  के  रहने  का  ठीक  le  प्रबन्ध  नहं

 किया  जा  रहा  है  इल  लिये  श्रनाथाराइज्ड  कंस्ट्रक्शन  बन्द  नहीं  हों  पा  रहे  हम  उसे.बढ़ाना नहीं  चाहते
 ।

 लेकिन  बाप  उन  लोगों  से  भली  प्रकार  व्यवहार  करें  राज  श्राप  जिस  नि्देयतापूवंक  कदम  उठा  कर

 चलते  हं  वह  कोई  भ्रच्छी बात  नहीं  उस  से  उनके  दिमाग  पर  कोई  प्रबन्ध  प्र  भाव  नहीं  पड़ता  |  इस

 लिये  अब भी  बाप  उत  का  वहां  से  हटाने  का  विचार  जिस  तरह  से  बाप  हमारे  रिफ्यूजी

 भाइयों  क  बारे  में  सोचते  तरह  से  इन  लोगों  की  हालत  को  देखते हुए  इन  के  बारे  में  भी

 व्यावहारिक  वास्तविक रूप  को  झांक  लें  कौर  मानवता  के  प्राकार  पर  उन  के  साथ  न्याय  करे ं|

 मुझ  तराशा
 है

 कि  जो  स्पिरिट  मेरे  संशोधन  के  इन्दर  है  खास  तौर  से  उस  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  माननीय  मंत्री  जी  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  करेंगे  |

 महोदय  जो  मानवीय  सदस्य  अ्रपने  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहें  वे  करे  सकते  हैं  |

 11]  बाला  साहेब  पाटिल  (  मिराज )  :  में  पना  संशोधन  संख्या  ६२  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 फंसी  ड०  ला०  पाटिल  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  ५१  प्रस्तुत  करता  हो  |

 पंडित
 ठाकुर  दास  भार्गव  (  :  में  झपने  संशोधन  संख्या  ३७  कौर  ४१  प्रस्तुत  करता

 हू

 श्री  प्रतीत  सिह  सरहदी  :  में  ग्रसना  संशोधन  संख्या  २०: च  इच्छा  प्रस्तुत  करता

 1  सभापति  महोदय  :
 ये  सब

 संशोधन  सभा  के  समक्ष  हैं  ।
 नाकाम

 er ee ee
 मल  अंग्रजी  में
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 निष्कासन  विधेयक

 पंडित  ठाकुर  दास  भागने :  यदि  हमें  सरकार  यह  आश्वासन दे  कि  वे  पहलें  श्राइवासनों

 को  क्रियान्वित  करेगी  तब  इन  संशोधनों  का  कोई  महत्व  नहीं है  ।

 हम  सरकार  को  धन्यवाद  देत ेहैं  कि उसने  विस्थापितों  को  बसाने  में  राज  तक  ३००  करोड़

 रुपये  का  व्यय  किया  ।  feet  क्या  उन्होंने  किसी  मकान  को  भी  नियमित  घोषित  किया है

 यदि  सरकार इन  मकानों  को  नियमित  करती  तो  ३०  या  ४०  लाख  सूर्य  उसे  प्राप्त हो  जाते  |  इससे

 लोगों  में  संतोष  की  भावना  भी  फैल  जाती  ।'  हमें  पता  है  कि  सरकार  उन  मकानों  को  गिरवायेगी  भी

 नहीं  |

 सरकार  यह  नहीं  कह  सकती  कि  जो  वचन  उसने  दिये  वह उन्हें हें  पुरा  कर  रही  है  ।  क्या  सरकार ने

 यह  वचन  नहीं  दिया  था  कि  प्रत्येक  विस्थापित  को  रहने  का  स्थान  दिया  जायगा  |

 जो  कछ  प्रापर  अब  तक  दिया  है  उसे  अरब  इस  प्रकार  का  विधेयक  बना  कर  वापस  ले

 रह ेहें  ।  विस्थापितों  ने  ऐसे  मकानों पर  कब्जा  किया  वह  सब  मंत्री  महोदय  की  अनुमति

 सें  किया  था  ।  नगरपालिका ने  उन्हें  बिजली  पानी  दिया  ।  लोगों  नें  उनकी  मरम्मत  पर  भी

 पैसे  खच  किये  |  यदि  किसी  सम्पति पर  wafers  त
 रूप  से  कब्जा  करना  है

 तो
 उस  अपराध

 क े  लिये  उकसाने  वाला  भी  उतना  ही
 अपराधी  है

 ।

 मकान  दिये  जाने  तथा  उसके  हस्तांतरण  के  बारे  में  जो  उपबन्ध  है  उस  में  लिखा  है  यदि  किसी

 भी  कारण
 से  ऐसा  निर्धारित  किया  गया  हो  या  वह  प्रक्रिया  समाप्त  हो  गई  हो  तब  भी  सरकार

 वाही  करेगी  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  पाया  कि  भी  कारण  से ਂ  दाऊद  क्यों  रक्खे  गये  हैं  ।

 orca  अधिकारी  इन  सब  बातों  से  तो  बहुत  ही  गड़बड़  करेंगे  |

 वास्तव में  कठिनाई  तो  यह  है  कि  माननीय  मंत्री इस  ara  को  ही  सामने  रखत ेहें  सम्पति

 रकार  की  हूं  ।

 जहां  तक  विधेयक के  अ्रन्तर्गत  बनने  वाले  प्राधिकारी  का  सम्बन्ध  है  उस  ने  तो  कवल  भ्र पनी  बात

 कायम  करनी  हैं  कि  ये  लोग  श्रद्धा  रूप  से  कब्जा  कर  रह ेहें  या  मट् दीं  |  उसी  आधार  पर  वह

 वाही  करेगा ।  इसके  वह  अधिसूचना  कौर  उस  के  बाद  व्यतीत  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 हो  जायेगी  |

 पदाधिकारी  जो  यह  राय  बनायेगा कि  अमुक  व्यक्ति  ने  अनधिकृत  कब्जा  कर  रखा  है  वह  राय

 एक  तरफा  होगी  उसी  कार्यवाही  के  आधार  पर  बेचारे  निर्धन  लोगों  को  बेदखल  किया
 जायगा |

 खण्ड
 ४

 के  अधीन  पदाधिकारी  को  यह  भी  सोचना  चाहिये  कि  क्या  उस  व्यक्ति  को

 बेदखल  करना  चाहिये  या  नहीं  |  वह  समझे  कि  seat  करने  बेचारे  व्यक्ति  की  हालत ही

 खराब हो  जायेगी  तो  निष्कासन  आदेश  ही  न  दिया  जाये  |  खण्ड ५  ate  भी  हानिकारक है  ।
 इस  से

 सारा
 का  सारा  सिद्धि  भार  ही  दूसरे  पक्ष  पर  छोड़  दिया  गया  है  ।  सरकार उसके  विरुद्ध

 प्रमाण न  देगी  ।  यह  पूर्ण  रूप  से  अन्याय  है  ।

 कब्जेਂ  की  परिभाषा  पर  ही  श्रांपत्ति  इससे उन  लोगों  के  कब्जे  भी

 हो
 गाव

 जो  वास्तव  में  अनधिकृत नहीं  हैं  ।  इस  प्रकार  की  कार्यवाहीਂ एस एकतरफा है  या  यूं

 कहें
 AS  MASI a  gr

 भ्रंग्रेजी
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 निष्कासन )  विधेयक

 ठाकुर  दास

 मैं  माननीय  सभा  से  यही  प्रार्थना  करूंगा  कि  हमें  यह  विधेयक  पारित  नहीं  करना  चाहिये  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  भी  श्रीनिवासन  दिया  था  कि  वैकल्पिक  स्थान  दिये  बिना  किसी  का  निष्कासन  न  होगा  |

 मैं  तो  यहां  तक  कहूंगा  कि  ae  बात  केवल  विस्थापितों  पर  हीਂ  नहीं  भ्रमित  wes  सब  लोगों  पर  भी  लागू

 होनी  चाहिये  ।  कल्याणकारी  राज्य  में  किसी  भी  व्यक्ति  को  इस  प्रकार  बेदखल  नहीं  होने  देना  चाहिये

 मैं  प्रार्थना करूंगा  कि  सरकार  ने  जो  झरा इवा सन  विस्थापितों को  दिये  थे  उन्हें  इस  विधेयक का

 अंग  बना  दिया  जाये  ।

 fat  जीत  सिह  सरहदी  मेरे  संशोधन का  प्रथम  भाग  इस  का  है  कि  उस  सम्पदा

 को  इससे  परे  रखा  जाये  जोकि  aus  से  पूर्व  निष्क्रान्त  सम्पत्ति  थी  ।  मैं  इस  भाग  पर  बोलूंगा  क्यों  कि

 दूसरे  भाग  पर  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  बोल  चुके  हैं  ।

 माननीय  उपमंत्री  ने  स्वीकार  किया  है  कि  इस  सम्पत्ति  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिय  एक  दूसरा

 अधि  नियम  है  न  उसके  लिये  वहां  संक्षिप्त  प्रक्रिया  दी  गई  है  ।  निष्क्रिय  सम्पत्ति  से  लोगों  के
 निष्कासन के  लिय  जो  संक्षिप्त  प्रक्रिया  है  वह  कुछ  शर्तों  पर  आधारित  है  ।  पहले  वहां  प्रभावाधीन  व्यक्ति

 प्रबन्धक  पदाधिकारी के  पास  जा  सकते  हैं  वह  यह  कह  सकता  है  कि  इनका  निष्कासन  न  किया  जाय

 इसके  बाद  सेटलमेंट  पदाधिकारी  के  पास  भ्रमित  हो  सकती  है  भ्र  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 भी  प्रार्थना  की  जा  सकती है  ॥

 fart  इस  विधेयक  में  केन्द्रीय  सरकार  इस  प्रकार  बीच  में  are  ही  नहीं  ।  हमें इस  में

 भी  इसी  प्रकार  की  प्रक्रिया  को  रखना  चाहिये  जिससे  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  कतिपय  शक्तियां  मिल
 जायें  ।  जो  गलतियां  नीचे  हों  वह  ऊपर  तो  कम  से  कम  दूर  हो  ही  जानी  चाहियें  ।  दूसरे  देश  के  प्रत्येक

 भाग  में  विस्थापित बेठ  हैं  ।  क्या  सरकार  प्रत्येक  व्यक्ति की  सुविधा  के  स्थान-स्थान पर

 सम्पदा  भ्रमणकारी नियुक्त  करेगी  ?  यदि  मेरा  संशोधन  स्वीकार  कर  लिया  जाये  तो  इससे

 सरकार  को  किसी  प्रकार  की  हानि  न  होगी  ।  केवल  श्री  गाडगिल  के  श्रीनिवासन इस  विधेयक  का

 झंग  बन  जायेंगे  ।

 शि  वारियर  सभा  में  गणपूर्ति नहीं  है  ।

 सभापति  घंटी  बजाई  जा  रही  है  ।  अब  गणपूर्ति है  ।

 fait  बालासाहेब  पाटिल  मेंने  संशोधन  संख्या  ६२  प्रस्तुत  किया  है  जिससे  एक  नया
 उपखण्ड  जोड़ने  की  प्रार्थना की  गई  है  ।  सम्पदा  पदाधिकारी  के  परिभाषा के  wand मैं  यह

 चाहता हूं  कि  नया  उपखण्ड  जोड़ा  जाये  ।

 माननीय  उपमंत्री  ने  कहा  है  कि  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  है  कि  कार्यवाही  after  न्याय

 क्यों  की  प्रक्रिया  लम्बी  है  उसस  बहुत  समय  लगता  है  ।  किन्तु इन  उपबन्धों  के अधीन भी  सम्पदा

 प्राधिकारी
 को

 पर्याप्त
 समय

 देना  यदि वह  बहुत  ही  कम  समय  देगा  तब  भी  न्याय  है  ।

 उतनी  ही  देर  भी  लगेगी  ।

 इस
 विधेयक  से  वास्तव  में  बहुत  से  लोगों  पर  भारी  प्रभाव  पड़ेगा  ।  उनके  जीवन  मस्त-व्यस्त

 at  जायेंगे
 कयोंकि  इसके  अन्तर्गत  सम्पदा  अघिकारी  ने  यह  राय  बनानी  होगी  कि  क्या  द्रमुक  व्यक्ति

 श्रेणीकृत  कब्जाधारी  है  या  नहीं
 ।

 न

 मूल  ata  में
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 विधेयक

 मैं  प्रार्थना  करूंगा  कि  जब  पक्षों  को  अपील  करने  का  अघिकार  ही  नहीं  दिया  गया  तब  केवल

 इतना ही  कर  दिया  जाये  कि  सम्पदा  अधिकारीਂ  ऐसे  मामले  को  श्रल्पवादों के  न्यायालय  में  भेज  दे
 जो  निर्णय  मेरे  संशोधन  का  यही  उद्देश्य है

 गयी उ०  ल०  पाटिल  मेरा  संशोधन  है  कि  भी  कारण  से  के  स्थान  पर

 के  अधीन  किसी  कारण  से  शब्द  रखे  जायें  ।  अरब  बात  यह  है  कि  विभिन्न  कि  राया  नियंत्रण  विधेयकों

 स्पष्ट  उपबन्ध  होते  सरकार  को  साधारण  लोगों  के  समान  तो  नहीं  समझा  जा  सकता
 ।

 यहां  भी  सम्पदा  अ्रधिकारी  को  दिये  जाने  वाले  स्वविवेक  को  सीमित  किया  जाना  चाहिये  ।

 निर्धारण  इत्यादि  सभी  मामले  नियमानुसार  होने  चाहियें  |

 pat  जगन्नाथ राव  :  श्रीमान  संशोधन  प्रस्तुत  करते  समय  माननीय  सदस्यों  ने  जो बातें

 कहीं  हैं  वही  बातें  विधेयक  पर  होने  वाली  सामान्य  चर्चा  के  समय  कहीं  गई  थीं  ।

 जहां  तक  संख्या  २०  का  है  सरकार  की  यह  इच्छा  नहीं  है  कि  भ्रनघधिकृतरूप  से

 कब्जा  करने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  स्वतंत्रता  या  छूट  दे  दी  इस  प्रकार  की
 शक्ति  तो  सरकार

 ने  विस्थापित व्यक्ति  पुनर्वास  तथा  प्रतिकर  अधिनियम  में  भी  अपने  पास  रखी  थी  ।  यदि ये

 संशोधन  स्वीकार  कर  लिये  गये  तो  विधेयक  का  सारा  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जायेगा
 ।

 pat  अनिल  कु०  चन्दा  खण्ड २  पर  मैं  किसी  भी  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता
 |

 में  अब  केवल  उन्हीं  मामलों  का  उल्लेख  करूंगा  जिन  पर  सभा  में  कार्यवाही  नहीं  हुई  |

 श्री उ०  ल०  पाटिल  ने  संशोधन  संख्या  ५१  प्रस्तुत  किया  है  ।  बह  चाहते  हैं  कि  कारण

 सेਂ  शब्दों  के  स्थान  पर
 “
 नियमों  के  अधीन  किसी  कारण  सेਂ  शब्द  रखे  जायें  |  इसका ग्रर्थ यही यही

 हो  जाता  है  कि  जो  कारण  निष्कासन  के  लिये  सम्पदा  अधिकारी  को  अग्रसर  करते  हैं  उन्हें

 सरकार के  लिये  प्रत्येक  मामले  में  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  करना  बड़ा बताया जाना  चाहिये  |

 कठिन काय  है  इस  के  अन्तर्गत  श्राने  वाली  बहुत  सारी  सम्पदायें  तो  प्रतिरक्षा  विभाग  की  हैं  ।

 इस  संबंध  में  मैं  ज्यादा  नहीं  बता  सकूंगा  ।  खैर  मैं  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  ।  वैसे  भूमि

 अजन  भ्र धि नियम के  अ्रन्तगंत  भी  कारणों  का  स्पष्टीकरण करना  नहीं  पड़ता  ।  इतना  ही  कारण  पर्याप्त

 है  कि  मकान  संवैधानिक  प्रयोजनों  के  लिये  चाहिये  ।

 हरिजनों  से  भी  हमारी  सहानुभूति  है  किन्तु  हमें  प्रत्येक  अवसर  पर  भावुक  नहीं  होना  चाहिये
 ।

 इसी  प्रकार से  हम  श्री  देव  का  संशोधन  संख्या  ५६  तथा ५७  भी  स्वीकार नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  बाला  साहेब का  संशोधन  भ्रल्पवाद-न्यायालयों से  सम्बन्ध  रखता है  ।  यद्यपि  विधेयक

 का  उद्देश्य  यह  है  कि  मामला  संक्षेप  से  निपटाया  लाय  किन्तु  प्राकृतिक  न्याय  भी  सब  को  मिले  ।  यदि

 हम  एक  बार  न्यायालय  को  ले  जाते  हैं  तब  फिर  वही  समस्त  न्यायपालिका चित्र  में  प्रा  जाती

 तब  फिर इस  प्रकार की  विशेष  निधि  के  लिये  संसद  के  सामने arm  व्यथ  है

 विधेयक  का  आधार  ही  यह  है  कि  निष्कासन  शीघ्र  हो  ।  इसी  के  साथ  साथ  हमें  लोगों  के  अधिकारों

 को  भी  देखना है  ।  उसी  के  साथ  साथ  यह  काम  भी  after  गति  से  कराना  है  ।  यदि  ये  संशोधन

 स्वीकार कर  लिये  जायें  तो  सारा  विधेयक  ही  अनावश्यक  हो  जायगा  ।
 ागगतल्‍स्‍यल्‍यस्‍एल्‍एए”ए

 अंग्रेजी  में



 RAE  सरकारी  भू  कब्जा धारियों  का  ८  Rays

 निष्कासन )  विधेयक

 [at  अनिल  कु०

 जहां तक  गाडगिल  झ्राइवासनों का  सम्बन्ध  है  उन्हें  विधेयक  का  नहीं  बनाया  जा  सकता
 |

 यदि एक  बार  ऐसा कर  दें  तो  फिर  तो  यह  रीति  चल  जायेगी  ।  3 अत: मं मैं  संशोधन  स्वीकार नहीं  कर

 सकता  |  हम  पदाधिकारियों  को  हिदायत  देंगे  कि  वे  हरिजनों  से  नम् प्रता पूर्ण  व्यवहार  करें
 ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ६२,  ५१,  ४१,  ३७,  ५७,  ५६  तथा  २०  मतदान  के  लिये

 रख  गये  तथा  अस्वीकृत हुए  ।

 सभापति  महोदय  :  wet यह  है  :

 गयी  खण्ड  २  विधेयक  का  अग

 प्रस्ताव

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  गया  ।

 खण्ड  ३  पदाधिकारियों  की  नियुक्ति  )

 fat  भा  Fo  गायकवाड  :  मैं  संशोधन  संख्या २  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  arta  :
 मैं  संशोधन  संख्या  ४२  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 शी  प्र०
 के०

 देव :  मैँ
 संशोधन

 संख्या  ५८५  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 श्री  जाघव  :  में  संशोधन  संख्या  २१  प्रस्तुत  करता  हूं  .।

 सभापति  महोदय
 :  ये  सब  संशोधन  सभा  के  समक्ष  हैं  |

 fat  कौडियाल  :  श्रीमान्‌  संशोधन  संख्या

 ७  जो  संशोधन  संख्या  २  जैसा  ही  का  उद्देश्य  यह  है  कि  सम्पदा  पदाधिकारी  न्याय पा  लिका  पिछली

 frase  किया  जाये  ।

 मनानीय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  इस  विधेयक  के  प्रवर्तन  के  लिये  नये  पदाधिकारी  नियुक्त  नहीं

 किये जा  सकते  तब  यदि  सरकार  न्यायपालिका  पदालि  के  अ्रधिकारी लगा  दे  तो  क्या  कठिनाई

 यह  बड़ी  साधारण  सी  बात  है
 ।

 परिसर To  के०  देव  इस  विधेयक  से  कार्यपालिका  असीम  शक्तियां  ले  रही  है  शतं  सम्पदा

 पदाघिकारी  ऐसे  होने  चाहिये  जोकि  न्यायपालिका  का  अनुभव  रखते  हों  ।  यहीं  लाभदायक  हो

 श्री  भा०  Fo  गायकवाड़  :
 मेरा  संशोधन  बड़ा सरल  है  ।  मेँ  यह  संशोधन इस  दृष्टि  से  रख

 रहा  हूं  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  ऐसे  अधिकारियों  की  नियुक्ति  करना  wae  है  चाहे  गजेटेड

 हों
 या  पर  वे  न्यायिक  ढंग  से  विचार  करने

 की  क्षमता  रखते हों
 ।

 pat  जाघव  :  मेरा
 संशोधन  संख्या  २१  सम्पदा  अधिकारियों  की  नियुक्ति  के  वारे  में  है  ।

 मं चाहता  हूं  कि  ये  प्रतिकारी  न्यायपालिका  से  ही  चुने  क्योंकि  इंस  प्रयोजन  के  लिये  न्यायिक
 प्रक्रिया  का  पालन  और  उसकी  जानकारी  भ्रत्यावद्यक  है  ।

 ae न  १००

 मूल  अंग्रजी  में



 ८  १६४५८  सरकारी  भूगृहादि  कब्जाधघारियों  का  BRAY

 निष्कासन  )  विधेयक

 ठाकुर  दास  arta  मैने  संशोधन  संख्या  ४२  प्रस्तुत  किया  st  खण्ड  १०

 में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  सम्पर्क  टीका  रियों  के  पदों  पर  गजेटेड  अधिका  रियों  की  नियुक्ति  की

 ७  अधिकारी  तो  हर  सरकारी  विभाग  में  रहते  हैं  |
 यह  पर्याप्त  नहीं  है

 ।

 इस  पद  पर  तो  केवल  ऐसे  ही  अधिकारी  उपयुक्त  रहेंगे  जो  विधि  का  पूरा-पूरा ज्ञान  रखते  हों  ।

 न्यायपालिका  के  साधारण  अधिकारी  भी  सम्पदा  अधिकारियों  के  दायित्व  नहीं  निभा  सकेंगे

 सम्पदा  अधिका  रियों  के  सामने  विधि  संबंधी  बड़े-बड़े पेचीदा  प्रदान  इसलिये उन्हें  विधि  के  क्षेत्र

 में  पारंगत होना  चाहिये  ।

 किराया  नियंत्रण  विधेयक  के  खण्ड  ३४  के  अधीन  नियुक्त  किये  जाने  वाले  नियंत्रकों

 के  लिय भी  पांच  वर्ष  के  न्या  यिक  अनुभव  की  एक  जरूरी  शर्तें  लगायी  गयी  है  ।  कौर  उनके  मुकाबले

 इन  सम्पदा  भ्र घि का रियों  को  तो  कहीं  अधिक  व्यापक  शक्तियां प्रदान  की  जा  रहीं  फिर भी

 उनके  लिये  न्यायिक  अनुभव  की  कोई  शर्तें  नहीं  लगाई  गई  है  ।

 इन  सम्पदा  अधिकारियों  को  €०  या  kk  वर्ष  पुराने  पट्टों  के  मामलों का  भी  fore  करना

 इन्हें  स्वामित्व  की  अवैधता  या  वैधता  का  निर्णय  करना  क्षतियों  का  मूल्यांकन  करना

 इसलिये  सम्पदा पड़ेगा  ।  एसे  कई  ate  भी  पेचीदा  सवाल  खड़े  होते  रहेंग े।
 अधिकारी  का  विधि  के  क्षेत्र  में  पारंगत  होना  बहुत  जरूरी हैः  सम्पदा  अधिकारी  के  क्षेत्राधिकार

 को  देखते  यह  बहुत  ही  जरूरी  है  ।  दूसरी  चीज  यह  भो  है  कि  कोई  भी  अपीलीय  न्यायालय  बाद  में

 सम्पदा  श्रधिकारो  के  निर्णय  पर  न्याय पू वंक  विचार  नहीं  कर  सकेगा ।  यह  इसलिये कि

 वैसे  तो  बाघ  मामलों  में  कपिल  ही  नहीं  at  ak  जिन  ort  मामलों  में
 सम्पदा  अधिकारी  के  निर्णय  के  बाद  कपिल  भीं  की  जनायेगी  उनमें  भी  अपीलीय  न्यायालय

 या  अपीलीय  प्राधिकारी उस  पुरे  प्रश्न  की  गहरी  छानबीन  नहीं  कर  सकेगा  ।  इसलिये  न्यायिक

 पुनरीक्षण  में  भी  पूरा  पूरा  न्याय  नहीं  किया  जा  सकेगा  |  इसलिये  सम्पदा  अधिकारी  को  अ्रन्तिम  निर्णय

 करन  की  शक्ति  नहीं  दी  जानी  चाहिये  ।

 इन  सभी  बातों  को  देखते  यह  अत्यावश्यक  है  कि  सम्पदा  को  कम  से  कम  सात

 या
 ms  वर्ष  का  न्यायिक  अनुभव  होना  चाहिये  |

 ora  है  कि  सरकार  इस  संशोधन को  मान  लेगी  ।

 श्री  बालासाहेब पाटिल  :  सम्पदा  अधिकारियों  के  कृत्य  चार  प्रकार के  हैं  :
 भ्र भि योग

 at  निष्पादन  ये  सभी  शक्तियां  व्यवहार  कौर  दण्ड  न्यायालयों  को हैं

 इसलिए  सम्पदा  अधिकारी  का  चुनाव  भी  aren  लिका  के  अधिकारियों  में  से  ही  करना  चाहिये  ।

 एक  महत्वपूर्ण  बात  यह  भी  है  कि  यदि  सम्पदा  अधिकारी  केवल  गजेटेड  अधिकारी ही  रहेगा  तो  वह

 सरकार
 के

 देशो  पर  ही  वह  न्यायपालिका  के  सदृश्य  अपने  निर्णयों  में  स्वतंत्र  नहीं  रहेगा  ।

 उसे  भ्र पनी  नौकरी  बनाय  रखने  की  ही  फिक्र  रहेगी  ।
 वह  सरकार  को  खुश  रखना  चाहेगा  |

 माननीय  उपमंत्री
 की

 एक  आपत्ति  यह  है
 कि

 न्यायिक  अनुभव  वाले  व्यक्तियों की  कमी  है

 म॑  तो  कहता  हु  कि
 देश  में  लें  ग्रेजुएट ों  की  कमी  नहीं  है  श्र  उनमें  से  योग्य  व्यक्तियों  को  इस  पद  के  लिये

 भर्ती  किया  जा  सकता  है  कौर  साथ  ही  यह  भी  नियम  बनाया  जा  सकता  है  कि  वे  न्यायपालिका  की

 भांति ही  स्वतंत्र  रहेंगे  ।
 —————

 मूल  अंग्रजी  में
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 रन  सरकारी  भगहादि  कब्जाधारियों  का  ८  gays

 निष्कासन  )  विधेयक

 बालासाहेब

 महोदय  पीठासीन

 इसीलिये  दो  चीजें  बहुत ही  जरूरी  हैं--एक  तो  यह  कि  सम्पदा  अधिकारी  को  न्यायिक  aps

 हो  are  दूसरी  यह  कि  बह  स्वतंत्र  हो  ।

 श्री  यादव  :  were  यह  जो  पबलिक  प्रेमिसेज़  इविक्दान  राव
 sass  आकु्पेंट्स  बिल  भू-गहिरी  अनधिकृत  कब्ज्ञाधिकारियों

 का  निष्कासन )

 विधेयक  है  जिसका  ड्रामा  यहां  खेला  जा  रहा  है  इसका  मुख्य  अभिनेता  स्टेट  झाफिसर  या  राज्य

 श्रधघिकारी  इस  अधिकारी  के  ही  चारों  तरफ  यह  विधेयक घूमता  है  ।  अगर  इस

 कारी  के  अ्रधिकार पढ़े  जायें  तो  मालम  होगा  कि  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  वायद  इतना  जबरदस्त

 कोई  अधिकारी नहीं  होगा  यदि  इस  अधिकारी को  हम  इस  विधेयक  का  तानाशाह कहें  तो  कोई

 श्रतिइयोक्ति नहीं  होगी  ।

 मदि इम  अपने  संविधान  की  झोर  नजर  डालें  तो  वह  हमें  आदेश  देता  है  कि  हमको  न्यायपालिका

 कौर  कार्यपालिका  को  अलग-अलग  रखना  चाहिये  ।  क्या यह  जो  इस  विधेयक  में  इस  राज्य

 कारी  को  इतन  जबरदस्त  अधिकार  दिये  जा  रहे  हैं  कह  कदम  न्यायपालिका  कौर  कार्यपालिका  को

 अलग  रखने  की  भ्रांत  जाता  है  |  श्री मन  इस  स्टेट  झाफिसर  को  ज्रिसप्रूडेंस  )  का  कोई  ज्ञान

 नहीं  होगा  ।  न्याय  के  जो  झ्राघारभत  सिद्धान्त  हैं  उनकी  उसे  जानकारी  नहीं  होगी  ।  इस  विधेयक में

 हजारों  लाखों  लोगों  के  घरों  और  रोटी  रोजी  का  सवाल  है  |  ऐसे  मामले  को  स्टेट  अधिकारी  के  हाथ

 में  एक  खिलौने  के  रूप  में  दिया  जा  रहा  va  अधिकारी के  हाथ  में  जिसको  कानून  का  कोई  ज्ञान

 नहीं  होगा
 ।  यदि  सरकार जरा  भी  ध्यान  दे  तो  उसे  पता  चलेगा  कि  जब  यह  विधेयक  कानून  की

 शकल  में  तबदील  हो  जायेगा  कौर  यह  राज्य  प्राधिकारी  काम  प्रारम्भ  करेंगे  तो  कया  अवस्था  होगी ।

 उस  अवस्था  की  कल्पना से  ही  सरकार  को  चाहिये  कि  थोड़ा सा  सहमे  wie  इस  कदम को  वापस

 ले ले

 वेसे  संशोधन  में  तो  जुडिशियल  प्रोफेसर  शब्द  इस्तैमाल  किया  गयां  है  ।  संशोधन म  कहा  गया

 है  कि  न्याय  अ्रधिकारी रखे  जायें  ।  वे  बड़ी  संख्या  में  प्राप्त  हो  सकते  राज्यों  से  ate  बाहर  से  भी

 लिये जा  सकते  जो  मौजूदा  न्याय  भ्रमणकारी  हैं  उनके  हाथ  में  भी  यह  काम  दिया  जा  सकता  है  ।

 में  समझता  हूं  कि  इस  सदन  के  बहुंत  से  माननीय  सदस्यों  को  तो  इन  न्यायाधिकारियों से  भी  शिकायत
 लेकिन इस  विधेयक  में  तो  न्याय  अधिकारी भी  नहीं  रखने  का  विधान  इसमें तो  सरकार

 अपने मन  चाहे  गजेटेड  आफिसर  नियुक्त  करेगी  कौर  उनको  कानन  के  सारे  अधिकार दिये

 wae  एक
 साल  भी  नहीं  हुमा है  कि  जब  उत्तर  प्रदेश में  न्याय  अधिकारियों  ने  एक

 ड्रामा  खेला  उन्होंन  उत्तर  प्रदेश  में  राज्य  सरकार  के  रादेश पर  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  जैसे

 अ्रादमी  को अदालत के  सामने  हाजिर  न  होने  पर  बांध  कर  लाने  का  आदेश  फिर  जब

 वहू  बाध  कर  लाय  गये  प्रौढ़  जब  दस्तखत  की  बात  कही  गयी  तो  उनके  अंगूठे  का  निशान  लिया  जाता  है
 तो  जब

 न्याय  अधिकारी  यह  सब  कर  सकते
 है

 तो  उस  समय  क्या  अवस्था  होगी  जब  यह  कानून  स्टेट आफिसरों  के
 हाथ  में  दे  दिया  जायेगा  ।  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों को  यह  कानून  बनाने के  पुर्व

 यह  सोचना  चाहिए
 कि  इस  कानून  द्वारा  कितनी  जबरदस्त  ताकत  इन  अफसरों  को  दी  एक  दो

 दस  नागरिकों
 के

 सम्बन्ध
 में  नहीं  बल्कि  बड़ी  संख्या  में  नागरिकों के  सम्बन्ध  में  ।  यहां  के  नागरिकों

 के  लिये  इस  नाटक का  ढोंग  नहीं  रचा  जाना  चाहिये  ।
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 बैठक  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 एक  दाऊद  प्रौर  कहना  चाहता  हूं  इस  सिलसिले में  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  हाई

 गट  को  अधिकार  है  कि  उनकी  अरपिल  सुन  सके  ।  लेकिन  जब  राज्य  अधिकारी  नीचे  ही  सब  कछ

 खत्म  कर  देगा  तो  कौनसा  ऐसा  रिकार्ड  रह  कौनसा  सात  शौर  शहादतें  ऐसी  रह

 जायेंगी  जिनके  आधार  पर  हाई  कोट  में  कपिल  हो  सके  कौर  उस  ब्यक्ति को  न्याय  मिल  सके
 ।

 श्र  दूसरे  कितने  ह
 से  लोग  होंगे  जिनमें  हाई  कोटे  तक  जाने  की  ताकत  होगी  कौर जो  ऊपर  जाकर

 अपील  से  न्याय  हासिल  कर  सकेंगे  |

 तो  में  चाहता  हुं  कि  कम  से  कम  अरब  सरकार  संविधान  को  तोड़ने  से  इन्कार  करे  ।  जो

 संविधान की  मंशा  है  उसकी  कद्र  करे  प्रोर  उसकी  कद्र  करते  हुए  यह  जो  मामूली  सा  संशोधन  हूँ  उसे

 स्वीकार कर  ले  |  सरकार  न्यायपालिका शर  कार्यपालिका  को  इस  प्रकार  से  अलग  रखें  |  यदि  सरकार

 इस  संशोधन  को  मान  लेंगी  तो  में  समझता  हूं  कि  वह  अपनी  न्याय  वृत्ति  का  परिचय  देगी ।  यदि

 सरकार  एसा  करे  तो  बरच्छा है  |

 श्री  atta  कु
 ०

 चन्दा  :  मुझे  कोई  प्रौढ़  नयी  बात  नहीं  कहनी  है  |  समिति  में  इस  प्रश्न  पर  काफी

 विस्तृत चर्चा  हो  चुकी  हूँ  ।  में  सभा  को  बता  चुका  हूं  कि  सम्पदा  प्राधिकार  केवल  निष्कासन के  लिये

 ही  नहीं  रखा  जा  रहा  वह  तो  सरकारी  सम् पदाओ ओं के  एक  प्रबन्धक  का  हीं  काय  करेगा  ।

 वह  निष्कासन  के  मामलों  सरकार  की  से  इस  प्रीमियम  का  पालन  करवायेगा  ।  इस  अधिनियम

 क  अंतगर्त  प्रतिरक्षा  सम्पत्तियां  भी  इसलिये  हम  किसी  भी  न्याय  वी
 को  सम्पदा  अ्रघिकारी

 के  पद  पर  नियुक्त  नहीं  कर  सकते  |  इसलिये  इन  संशोधनों को  स्वीकार  नहीं  किया
 जा

 सकता
 ।

 ठाकर  दास  क्या  सम्पदा  शझ्रधिकारी को  यह  स्वयं-निर्णय  करने की  शीत

 प्रदान  की  जायेगी  कि  वह  केवल  उचित  मामलों  में  ही  निष्कासन  का  आदेश  दे  ?

 श्री  अनिल  go  हां  ।  सम्पदा  feared  को  स्वयं-निर्णय की  दलित  रहेंगी
 ।

 श्रेय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २१  और  ४२

 के  लिये  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत  हुए
 ।

 fae  महोदय  :  अन्य  संशोधन  अ्रवरुद्ध हैं  ।

 प्रदन यह है यह  है

 सकी  खण्ड  ३  विधेयक  का  मंग  बने  मी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 खण्ड  ३  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खाद्य-स्थिति  पर  विचार  करने  के  लिये  अनौपचारिक  बैठक  के

 सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 प्रधान  मंत्री
 तथा  वैदेशिक  कार्य  Wat  जवाहरलाल

 :  यह एक  मामला है

 जिसका  ताल्लुक  सभा  के  सभी  सदस्यों  से  है
 ।

 राज  सुबह  चर्चा
 के

 दौरान  में  आपने  सरकार  को  एक
 यह  सुझाव  दिया  था  कि  खाद्य  स्थिति  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिये  सरक  र  को  इस  सभा  के  सभी

 जन

 मूल  ata  में
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 बैठक  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 जवाहरलाल

 दलों  के  सदस्यों  से  अनौपचारिक रूप  से  बातचीत  करनी  चाहिये  ।  हम  इस  के  लिये  बड़ी  खुशी  से  तैयार

 मैं  ने  भ्रामक एक  झर  पहले के  सुझाव के  विरोधी  दलों  के  कुछ  नेतायों

 जिन  में  राज्य  सभा  के  कुछ  सदस्य  इस  के  लिये  बुलाया  भी  था  ।  पिछले  शुक्रवार  को  हमने  खाद्य

 स्थिति के  बारे में  विचार  करने के  लिये  एक  ऐसी  अनौपचारिक बैठक  की  थी  ।  art  दोपहर के

 बाद  भी  एक  ऐसी  बैठक  हुई  थी  ।  मेरे  कहने का  मतलब  यह  है  कि  यह  कोई  एक  बार  बैठ  कर  ही
 चर्चा

 कर
 लेने

 का  सवाल  नहीं  है  ;  यह  बात  चीत  तो  चलती  ही  रहनी  चाहिये
 ।  हम  चाहते  यह  हैं

 कि  हम  खाद्य  सम्बन्धी  तात्कालिक  परिस्थिति  पर  ही  विचार न  करते  बल्कि  इस  समस्या को

 हल  करने  के  लिये  भ्रल्पकालीन  व  दीर्घकालीन  दोनों  प्रकार  के  उपाय  करें  ।  मतलब यह  है  कि

 इस  समिति  भ्रनौपचारिक  किस्म की  होते  हुए  अपनी  बैठकें  करते  रहना  चाहिये  ।  हमने

 यह  समिति  ग्रनौपचारिक  इसलिये  रखी  है  कि  अनौपचारिक ढंग  से  चीज़ों पर  चर्चा  करना  कहीं

 आसान होता  है  |

 इन  दो  दिनों  की  चर्चा  क  दौरान  में  कई  सदस्यों  ने  भ्र पने  ७  दृष्टिकोण  सुझाव  रखे

 भ्र  में  समझता हूं  कि  उनसे  काफ़ी  फायदा  शायद हम  ने  उनको जो  सूचना  दी  है  उस
 से

 उन  को  भी  कछ  फायदा  हसा  होगा  ।  यह  भ्रनौपचारिक  समिति  समय-समय  पर  अपनी  बैठकें

 करती  रहेगी  ।

 जो  सुझाव  दिया  उसे  देखते  हमने  एक  बड़ी  बैठक  बुलाने
 का

 निश्चय  किया  है  ।  ११  बृहस्पतिवार  यानी  राज से  तीन  दिन  सभी

 दलो ंके  Ch Ro  सदस्यों  की  एक  बैठक  होगी  ।  ११  सितम्बर से  पहले  यह  बठक  रखना  मुमकिन भी

 नहीं  था  ।  क्योंकि  कल  यहां  एक  प्रतिष्ठित  व्यक्ति  जरा  रहे  हैं  उन  से  बातचीत  होने  के  कारण  हमें

 समय  नहीं  मिल  सकेगा  ।  आशा ह  कि  ये  सभी  सदस्य इस  काय  में  सहयोग  करेंगे  |  हम  उन  से

 की  प्रिया  रखते  | “ज  हम  इस  सवाल  के  बारे  में  जितनी  भी  हो  सकेगी  उतनी  सूचना  बड़ी

 खुशी  से  उन्हें  बतायेंगे  र  उनके  सुझावों  को  बड़े  ध्यान से  सुनेंगे

 जैसा  में  कह  चुका  हूं
 सरकार

 इस
 संबंध

 में  पहले  को  श्र
 वर्तमान  स्थिति  के  बारे  में  सारी

 जानकारी  उनके  सामने  पेश  करने  को  तैयार  सरकार सभी  सदस्यों  के  दृष्टिकोणों ake  नये

 सुझावों  पर  चर्चा  करने  के  लिये  तैयार  है  ।

 इतना ही  यदि  ११  सितम्बर  की  बैठक  में  या  उसके  बाद  ग्रावव्यक  समझा  तो  हम  स  भा

 में
 भी  उपयुक्त

 दिन  इस  विषय  पर  दो  घंटे  की  चर्चा  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  सरकार  यह  नहीं

 चाहती कि  किसी  भी  सदस्य को  यह  कहने का  मौका  रहे  कि  सरकार  की  कौर  से  चर्चा  की  बात  किसी

 भी  ढंग  से  टाली  गई  है  या  उसमें  रोड़ा  अटकाया  गया  है  ।  कभी  कछ  ही  दिन  पहले  इस

 विषय
 के

 सम्बन्ध  में  एक  ब्योरेवार  चर्चा  हो  चुकी  है--राज  से  os  दिन  भ्र गले  राज्यसभा
 में

 भी  खाद्य  स्थिति  के
 सम्बन्ध

 में  चर्चा  होने  जा  रही  है  ।  खैर  वह  बहस  रसरी  सभा  में  होगी  ।  लेकिन

 हम  इस  संबंध  में  कुद  भी  नहीं  कह  रहे  हैं  कि  इस  में  सरकार  का  या  राज्य  सरकार
 का  दायित्व  कितना  कौर  इस  प्रदान  का  संवैधानिक  पक्ष  क्या  सब  सवालों  का  फैसला
 तो

 ary  को  ही  करना  है
 ।  श्राप जो  भी  निर्णय  हमें  मान्य  होगा  ।

 मेरा  cater  यह  हैं  कि  हम
 केवल  विधि  att  व्यवस्था  से  ही  संबंध  रखने  वाले  प्रश्नों  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकते  ।
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 बैठक  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 लेकिन  इसके  sara  भी  में  यह  नहीं  चाहता  कि  खाद्य  स्थिति  से  संबंधित  इस  चर्चा  को

 निक  ब्यानिया  के  बड़े  नियमों  की  सीमाओं  में  ही  रखा  जाये  ।  में  कह  रहा हैं  कि  ११

 सितम्बर  at  बैठक  के  बाद  यदि  श्राप  ठीक  तो  हम  oar  से  सभा  में  दो  घटे  की

 समय  का  निर्णय  सभा  श्र  ATT चर्चा के  लिये  एक  उपयुक्त  तिथि  नियत  करने  के  लिये  कहेंगे  ।

 दोनों कर  सकते  हैं  ।  में  सभा  को  एक
 प्रो

 सूचना
 दे

 इं
 ।

 सभा  जिन  क्षेत्रों  के  बारे  में  चिन्तित  हैं
 उनमें

 एक  क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  ज़िलों  का  भी  है  ।  इन  जिलों  में  खाद्य  संकट  के  कारण  जनता  को  काफी

 तंगी हो  गई  थी  ।  इन  ज़िलों  की  वर्तमान  परिस्थिति  के  बारे  में  सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  ।

 उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  ही  इस  सभा  के  सदस्यों ने  जो  उन  क्षेत्रों  से  वापस  थ  हमें

 हाल  में  जो  सूचना  दी  है  उसके  प्रसाद  वहां  फसल  काफ़ी  भ्रच्छी  होने  की  ara  है  ।  पिछले  दो-तीन

 दिनों  में  वहां  काफ़ी  अच्छी  वर्षा  हो  गई  है  कौर  उससे  सभी  को  बेहद  खुशी  हुई  है  ।  इसलिये  हम  थोड़े

 यकीन  के  साथ  कह  सकते  हैं  कि  वहां  अगली  फसल  अच्छी  ही  रहेगी ।

 भा०  Fo  गायकवाड़  )  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कभी  कहा  है  कि  इस

 समिति  में  सभी  दलों  के  प्रतिनिधि  शामिल  किये  गये  हैं
 ।

 लेकिन  जहां  तक  मुझे  मालूम  उसमें

 रिपब्लिकन दल  का  कोई  भी  प्रतिनिधि नहीं  है  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  में  छोटी  अनौपचारिक समिति  की  बात  कह  रहा  था  ।  उसमें

 बहुत  ates  संख्या  में  प्रतिनिधि  बुलाना  सम्भव  नहीं  था  ।  श्री  जो  एक  बड़ी  अनौपचारिक  का  सुझाव

 में  रख  रहा  ara  है  कि  उसम  सभी  समूहों  के  प्रतिनिधियों  को  बुलाया  जा  सकेगा  ।

 fart  महोदय :  प्रधान  मंत्री  के  इस  वक्तव्य  से  काफी  तनाव  दुर  हो  गया  है  ।  मुझे  तराशा है
 कि  इस  भ्रनौपचारिक सम्मेलन  में  लगभग  सभी  चीजें तय  हो  जायेंगी  ।  स्थगन  प्रस्ताव  की  चर्चा  में  यह

 सब  नहीं  किया  जा  क्योंकि  उसमें  प्राविधि कता का  ध्यान  ज्यादा  रखा  जाता  उसकी  चर्चा
 म  यह  wea  भी  उठता  है  कि  खाद्य  केन्द्र  के  क्षेत्राधिकार  में  है  भी  या  नहीं  ।  उसमें  यह  प्रदान  भी  उठता

 है  कि  यदि  सरकार  इस  संकटपूर्ण  परिस्थिति  के  लिये  उत्तरदायी  नहीं  है  तो  उस  ददा  में  स्थगन  प्रस्ताव

 रखा  भी  जाना  चाहिये  या  नहीं

 qa  पूरी  भ्राता  है  कि  खाद्य  सम्बन्धी  सामान्य  चर्चा  के  दौरान  में  माननीय  सदस्य  कुछ  ठोस

 प्रस्ताव  न जिन खग  ।  हमें  इस  तनाव  की  स्थिति  को  दूर  करना  चाहिये  ।  यदि  ज़रूरी  aaa

 तो  में  इस  भ्र नो पचा  रिक  बैठक  के  सभा  में  इस  विषय  की  चर्चा  के  लिये  कोई  नियत  कर

 दूगा  |

 श्रीनाथ  पाई
 :

 इस  वक्तव्य  की  भावना  बड़ी  अच्छी  है  ।  क्या  प्रधान  मंत्रा

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से
 भी

 ऐसी  ही  भावना  प्रदर्शित  करने  के  लिये  अनुरोध  करेंगे
 ?

 शी  जवाहरलाल  में  कल  ऐसी  अपील  लगभग  सभी  राज्य  सरकारों  से
 कर  चुका

 हु

 गहरी  रंगा
 :  wear हो  यदि  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ऐसी  ही  एक  अनौपचारिक

 बैठक  उत्तर  प्रदेश
 के

 मंत्रियों  के  साथ  राज्य  के  स्तर  पर  भी  करें
 ।

 widt  में



 २६०७०  खाय  स्थिति  पर  विचार  करने  के  लिये  अनौपचारिक  ८  सितम  mes  ५८.

 बैठक  के  सम्बन्ध  में  वक्तव्य

 फंसी  जवाहरलाल  नेहरू  :
 में  उत्तर  प्रदेश जाने  के  लिये  तैयार  लेकिन  मुश्किल  यह  है  कि

 मुझे  भूटान  भी  जाना  है  ।  फिर  भी  मैं  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  साथ  सम्पकं  बनाये  रहता  हूं
 ।

 मुझे  आशा

 है  कि  जल्द  ही  वहां  की  स्थिति  में  काफी  सुधार  हो  जायेगा  ।

 fat  स०  म०  बनर्जी  :  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  उत्तर  प्रदेश

 के  मुख्य  मंत्री  से  कपिल  करनी  चाहिये  कि  वह  भी  ऐसा  ही  एक  अनौपचारिक  सम्मेलन  आयोजित

 करे  ।

 श्री  जवाहर  लाल  नेहरू
 :  मैंने  राज्य  सरकारों  को  यह  सुझाव  दिया  है  कि  वे  भी  ऐसी

 छोटी  छोटी  अ्रनौपचारिक  समितियों  की  बैठक  बुलायें  ौर  उनमें  विरोधी  दलों  के  नेतायों  को  आमंत्रित

 करे  ।

 पभ्रथ्यक्ष  महोदय
 :

 में  सभा  के  सभी  दलों  से  इसमें  सहयोग  करने  की  aia  करता  हूं  ।

 भूख  हड़ताल  करने  वाले  माननीय  सदस्यों  को  भ्र पनी  भूख  हड़ताल  वापिस  ले  लेनी  चाहिये  ताकि

 सभी  शान्त  वातावरण  में  सहयोग  कर  सकेंगे  |

 इस  के  पश्चात्‌  &  aus  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित

 हुई

 एएए
 faa  aah  में
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 PEE  सोने  का  तस्कर  व्यापार  २५४६

 १६८०  male  कला  की  राष्ट्रीय  नई  pact  DUYR

 RE5e  बम्बई में  साहित्यिक  कर्मशाला  BAER

 १६८२  कॉपींग  दिल्‍ली

 १६८३  भारत-पाकिस्तान  किंग  समवाय  समझौता  २१४७

 @gaw  ली  हवाई  हारने  पर  चोरी  से  लाये  गये  सोनें  का  पकड़ा  जाना  २५४७

 2e5X  दिल्‍ली  में  मकानों  का  किराया  RY

 25.0  हिमाचल  प्रदेश  में  भ्रष्टाचार  BUYS

 १६८३  कोजीकोड हवाई  प्री  २५४८

 92a  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  मैसर  रपट

 oak  तांबे के  निक्षेप  RUVE—Yo

 IZEO  मणिपुर  प्रशासन  के  घिन  पदाधिकारी  २११४०

 PEER  मितव्ययता  बोर्ड  २५५०  48



 दैनिक  संक्ष  २६०४

 विषय :

 प्रश्नों  क ेलिखित

 arcing

 प्रदान  संख्या

 १६६९  पंजाब  म  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  भूमि  RA

 १६९३  हिमाचल  प्रदेश  में  खजाने  २५५१

 Ree  पंजाब  में  तेल  के  लिये  छिद्र  करना  र५४२

 gRey  २५५२ पुलिस

 १६९६  विदेशी  धर्म  प्रचारक  २५४३

 स्थगन  प्रस्ताव  ध  QXY  ३-४९

 mea  ने  उत्तर  प्रदेश  की  खाद्य  स्थिति  के  बारे  में  तीन  स्थगन  प्रस्तावों

 जिनकी  सूचना  निम्न  सदस्यों  ने  दी  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं
 z\—

 श्री  स०  म०  श्री  तंगामणि  अर  श्री  ही०  ना ०  श्रीमती

 रेण  चक्रवर्ती  तथा  राजा  महेन्द्र  प्रताप  |

 दो  सदस्यों  की  गिरफ्तारी  र५५९

 अध्यक्ष  ने  लोक-सभा  को  बताया  कि  उन्हें  इन  सदस्यों  a  गिरफ्तारी  के  बारे  में

 संदेश  प्राप्त  हुए  हैं

 (१)  श्री  रामजी  वर्मा  को  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  ११७  कौर

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  १५१  के  rata  ६  सितम्बर  को

 गिरफ्तार  किया  गया  |

 (२)  श्री  सरजू  पाण्डे  को  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  १५१,  ११७  प्रौढ़

 १०७  के  भ्रन्तर्गत  ७  gus  को  गिरफ्तार  किया  गया  |

 दो  सदस्यों  को  सजा  २५५६-६०

 अध्यक्ष  ने  लोक-सभा  को  सूचित  किया  कि  we  मद्रास  के  हिताय  प्रेसिडेंसी

 मैजिस्ट्रेट  की  are  से  संदेश  मिला  है  कि  श्री  धर्म लि गम  श्र  श्री  सम्पत  को

 मद्रास  सिटी  पुलिस  अघिनियम  की  घारा  ४१  के  भ्रन्तगत  सजा दी  गई  है  |

 सभा  पटल  पर  ७७  रुपये  पत्र  २४५६०

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखे  गये

 (१)  रोमीय  तथा  प्रसाधन  सामग्री

 geUY  की  धारा  १९  की  उपधारा  (४)  के  अन्तरगत  प्रौषघधीय  तथा

 प्रसाधन  सामग्री  १९४५६  में  कुछ  ौर

 संशोधन  करने  वाली  दिनांक  २३  १९५८  की  भ्र धि सूचना
 संख्या  जी०  एस०  कार  ७१७  को  एक  प्रति  |

 (२)  समूद्र  सीमा  शुल्क  १८७८  की  धारा  ४  रेख  की  उपधारा



 शे६०६

 faq  qs

 सभा-पटल  पर  रखें  गयें

 (४)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  :--

 जी०  एस०  कार  संख्या  ७३०,  दिनांक  २३  geus  |

 जी०  एस०  कार  संख्या  ७३१,  दिनांक  २३  १६५८

 जिसमें  सीमाशुल्क  प्रत्याशी  स्टेशन  )  geus

 दिय  हुए  हूँ  ।

 २५४६० राष्ट्रपति  ढारा  विधेयक  पर  अनुमति

 सचिन  ने  चालू  सत्र  में  संसद्‌  की  दोनों  सभाश्रों  द्वारा  पारित  अर  लोक-सभा  को
 ?  सितम्बर  १९५८  को  दी  गयी  अन्तिम  सूचना  के  बाद  राष्ट्रपति  की

 en ORS aaafa ]  प्राप्त  खनिज  तेल  उत्पादन  तथा  सीमा

 geyus  co Dae ol  पर  रखा  |

 त्री  द्वारा  वक्तव्य  RARE

 राजस्व  तथा  सैनिक  व्यय  मंत्री  गोपाल  ने  भारत-पाकिस्तान

 वित्तीय  मामलों  के  बारे  में  १३  १९४५८  के  तारांकित प्र दन  संख्या

 ८०  पर  श्री  दामानी  द्वारा  पूछे  गये  एक  अ्रनुपुरक  प्रश्न  के  उत्तर  को  शुद्ध

 करने  के  लिये  एक  वक्तव्य  दिया  ।

 विधेयक  उपस्थापित  र५  ६१-६२

 )  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  की  १९५८  ।

 अंतर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  उन्मुक्तियां  ale

 gous  |

 विधेयक  feared  दि  RAURX—E

 | सरकारी  भ-गहिरी  कब्जञाधारियों  का  विधेयक

 पर  राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  कौर

 बचा  समाप्त  हुई  ।  प्रत्ताव  स्वीकृत  हुमा  |  खण्ड वार  विचार  समाप्त

 नहीं  घ्  ।

 प्रदान  रहे  ढारों  वक्तव्य  BURG RE  oo
 प्रधान  मात्रा  (tT  जवाहरलाल  ने  उत्तर  प्रदेश  को  खाद्य  स्थिति  के  बारे

 मे  संसद  के  विभिन्न  दलों  के  सदस्यों  की  सरकार  द्वारा  बलाई  जाने  वाली

 प्र नौ पचा रिक  बठक  के  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 €  Reus  के  लिये  कार्यावलि

 सरकारी  कब्जा धारियों  का  विधेयक  पर

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  रूप  शर  ग्राम  खण्ड वार  विचार  शौर  केरल
 तथा  मद्रास  राज्यों  a  विरले  area  के  माम  सम्बन्धी  जाच  आयोग  के

 भ्र तव दन  पर  भी  चचा  |


